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 Survey  for  conversion  of  Barren
 1591  बंजर  भूमि  को  कृषि  योग्य

 बनाने  के
 Land  into  Cultivable  Land  and

 1~4 लिए  सर्वेक्षण  कौर  उसके  लिए  जापान
 Japanese  Aid  therefor

 से  सहा

 Entrusting  of  further  work  to
 1592  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  को  पौर  काम  सौंपा

 National  Commission  on  Agricul-
 46 जाना  ture

 Expert  Committee  for  iesting  RS
 1593  बुकनी  में  चार  एस०  0-09

 ट्र  पटरों  -09  Tractors  at  Budni

 के  परीक्षण  के  लिए  विद्वेषज्ञ-समिति

 1596  सिचाई  की  छिडकाव  प्रणाली  Sprinkler  Method  of  Irrigation  6-9

 Provision  of  Employment  to  Un-
 1597  द्र्त ्  कार्यक्रम  के  अ्न्तगत  शभ्रशिक्षित

 ediicated  Unemployed  under  Crash
 बेरोजगारों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  Programme

 1599  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  जारी  किए  Legislation  to  give  Statutory  sanc-
 tion  to  Ordinances  promulgated  by

 गए  अध्यादेशों  को  सांविधिक  रूप  देने  के
 West  Bengal  Government

 लिए  विधान  बनाना

 1601  वर्ष  1971-72  के  दौरान  नेफा  के  पबेतीय  Production  of  Paddy  and  other

 Crops  in  Hilly  Areas  of  NEFA
 क्षेत्रों  में  घान  तथा  wa  फसलों  का

 during  1971-72,  17

 1602  बंगला  देश  के  शरणार्थियों  पर  washer  Allocation  of  Fund  for  Additional

 Expenditure  on  Bangla  Desh
 व्यय  हेतु  घन  का  नियतन  Refugees

 Ce

 किसी  नाम  पर  a  fea  यह इस  बात  का  द्योतक  है  कि  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 वास्तव  में  पूछां  था  ।

 The  sign+  marked  above  the  name  of  a  Member  indicate  that  the  Question  was
 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)
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 1594  आसनसोल  कोयला  क्षेत्र  के  बारे  में  Appointment  of  a  Committee  on

 Assansol  Coal  Belt  19
 समिति  की  नियुक्ति

 Strike  by  Workers  of  Food  Cor- 1595  भारतीय  खाद्य  निगम  केरल  के

 रियों  द्वारा  हड़ताल
 poration  of  India,  Kerala

 1598  डेरी-उद्योग  के  लिए  अधिक  उत्पादन  High  Yield'ng  Package  Programme
 for  Dairying  20

 1600  समाचार  पत्रों  तथा  समाचार  ऐजेंसियों
 Confederation  of  Employees  Asso-

 ciatiors  in  Newspapers  and  News
 में  कर्मचारी  संस्थानों  का  महासंघ  Agencies

 1603  बीज  निगम  द्वारा  मंसुर  राज्य
 में

 स्थापित  Working  Capacities  of  Plants  set

 up  by  Seeds  Corporation  in  Mysore  21

 Satyagraha  Launched  by  Durgapur 1604  दुर्गापुर  इस्पात  आफिसर्स  एसोसिएशन  Steel  Officers’  Association
 द्वारा  किया  गया  सत्याग्रह

 1605  पूति  wT  निपटान  महानिदेशालय
 Purchase  of  Tent  Poles  by  DGS

 द्वारा  तम्बू  को  बल्लियों  की  खरीद

 Strike  by  Employees  of  Uranium TYP
 1606  जादुगुडा  स्थित  भारतीय  यूस  नियम  निगम  Corporation  of  India  Ltd.  Jadugu-

 dal  23
 लिमिटेड  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 1607  खारी  पानी  में  धान  की  खेती  करते  Research  ‘on  Paddy  Cultivation
 under  Saline  Water  23

 सम्बन्धी  अनुसन्धान

 1608
 उत्तर

 प्रदेश  कौर  बिहार  में  कृषि  सेवा  Agro-Service  Centres
 in  U.  and

 Bikar
 केन्द्र

 1609  आयातित  रोल्स्टन  oe  feat  श्रोसरों  Expenditure  on
 Imported

 Hoistein

 Fresian  ner TT...
 fers

 पर  ae

 1610  कोयला  खान  का  राष्ट्रीयकरण  Nationalisation  of  Coal  Mines  25

 oy  ry 1611  कपास  के  संकर  बीच  pi  स  ता  Area  under  Hylorid  Cotton  Seed
 के  श्रन्तगंत  भूमि  तथा  रुई  के  मामले में  varie  H.  4  and  Self  sufficiency in

 श्रीमती  भरता  Cotton  25

 Ragi  Cultivation  in  States 1612  राज्यों  में  रागी  की  खेती

 (  ii  )
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 ॥ 4 1613  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  भ्रमरी का  Hindu  wd  an  Steel  Ltd.  Agreement
 with  U.S.  and  U.S.8S.R  26-21

 तथा  रूस  के  साथ  करार

 Opposition  to  Agreement  on  Air- 1614  भारत में  विमान  द्वारा  खनिज  संचरण  ‘borne  Mineral  Survey in  India
 सम्बन्धी  करार  का  विरोध

 National  Panel  for  Welfare  of
 1615  बंगला  देश  के  झरयाधियों  के  कल्याण

 Bangla  Desh  Refugees  28
 राष्टीय  पतल

 1616  भारत  में  cau  उत्पादन  Production  of  Gold  in  India

 1617  सरकारी  उपक्रमों  में  मजदूरों  को  Scheme  for  Workers  to  hold  shares
 in  Public  Sector  Undertakings

 अंशधारी  बनाये  जाने  की  योजना

 1618  बाई ला रस  एक्टरों  का  उत्पादन  कौर  Manufacture  and  Import  of  Byela-
 rus  Trectors

 rata

 1(19  एक  समान  भूमि  सम्बन्धी  कानून  लागू  Representation  from  Punjab  M.P’

 करने  कौर  भूमि  सुधार  नीति  को  शीघ्रता  for  intrcduction  of  Uniform  Land

 Laws  and  Speedy  Implementation
 से  ed ie | AS Feartact  करने  के  बारे  में  पंजाब

 of  Land  Reforms  30
 के  संसद  सदस्यों  का  अभ्यावेदन

 1520  वसूली  अभियान  के  दौरान  असामयिक  Responsibility  for  damage  of  Food

 grains  due  to  untimely  rains  dur-
 वर्षा  के  कारण  अ्रनाज  की  क्षति  के  लिए  30--31
 उत्तरदायित्व

 ing  P:ccurement  Drive

 Wo  ता०  छह  संख्या

 U.S. Q.  Nos

 7010  कोयला  विकास  निगम  et  Extraction  of  Coal  from  Pather

 Khera  Coal-fields  by  National  Coal
 खेड़ा  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयला  31--32 Development  Corporation

 निकाला  जाना

 Graduates  and  Post  Graduates  in
 7011  पंजाब  में  कृषि  स्नातक  तथा  स्नातकोत्तर

 व्यक्ति  Agriculture  in  Punjab

 Alleged  misuse  cf  Funds  allotted
 7012  काकेरी  wale  दिक्षा  संस्था  चिखुरी  to  Kakori  shaheed  Education  So-

 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  झावटित  ciety,  Chidipuri,  Shahjahanpur,
 UP  33

 fafa  का  कथित  दुरुपयोग

 7013  तराई  विकास  निगम  के  निदेशक  मंडल  के
 Land  owned  by  Members  of  Board

 of  Directors  of  Tarai  Development
 सदस्यों  के  स्वामित्व  के  भूमि  Corporation  34

 701  4  उत्तर  में  कृषि  सेवा  Agro  service  Centre  in  Shahjahan-
 pur,  Uttar  Pradesh  34

 (  iii)
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 Return  of  RS-09  Defective  Trac-
 7015  करार  एस०  0-09  दोषयुक्त  ट्रैक्टरों  को  3435 tors

 वापस  करना

 Soil 7016  पंजाब  में  भूमि  का  कटाव  rosicn  in  Punjab

 ANY Representation  from  Union  of
 7017  पंजाब  के  ग्राम  सेवकों  तथा  सैनिकों  के

 Gram  Sewaks  and  Sevikas  from

 Punjab b  36
 संध  की  प्रोर से  अ्रभ्यावेदन

 Dar £ar  th  work  on  Dhoot  Sosaha  Dhu- 7018  पंजाब  धत  सो साहा  मरियन  सरन
 rian  Sarain  Link  Road  in  Punjab  36

 सम्यक  सडक  पर  मिटटी  का  काय

 7019  मध्य  प्रदेश  के  रीवा  क्षेत्र  में  प्रभाव  की  Scarcity  in  Rewa  Region  Madhya

 Prades!
 स्थिति

 Refugees  m  Assam  from  East 7020  पूर्वी  बंगाल  से  श्रीराम  में  जाये  दररार्धी
 Bengal  37

 Unregistered  Evacuees  from  Bangla 7021  बंगला  देश  के  गेर-रजिस्टर  शरणार्थी  Des  37

 7022  विदेशी  सहयोग  मत्स्यपालन  तथा  Pisciculture  and  Fishery  Develop-
 ment  Projects  with  Foreign  Colla-

 मछली  विकास  boration

 7023  मत्स्य  पालन  तथा  मछली  विकास  के  लिये  Ceniral  Assistance  to  Assam  for
 Development  of  Pisciculture  and

 ग्रास याम  को  केन्द्रीय  सहायता  Fisheries  40-41

 7024  aft  डाला  खनिज  qzer  अ्रान्घध्र  प्रदेश  Progress  of  work  at  Agnigundala
 Mineralised  Belt,  Andhra  Pradesh के  काय  में  प्रगति

 Drilling  for  4sbestos  in  Pulivendla 7025  west  प्रदेश  में  पली  वेन्डला  चट्टों
 43 Felt  in  Andhra  Pradesh

 टास  के  लिये  डीलिंग

 Research  assignment  by  Indian
 7026  ग्रान्ट्स  प्रदेश  में  एस्बेस्टास  के  उत्पादन  के  Bureau  of  Mines  Re-production

 Asbestos  in  Andhra  Prades!  44 बारे  में  भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा

 घान  कायथ

 7027  सिधी  जिले  में  कोयले  पर  Setting  up  of  Ancillary  Industries
 based  on  Coal  in  Sindhi  District

 अधारित  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना  (M.P.)

 C-mplaints  of  Corruption  against 7028  क्षेत्रीय  भविष्य  निधी  बम्बई  के
 Regional  Provident  Fund  Commi-

 विरुद्ध  भ्रष्टाचार  की  शिकायतें  ssioner  Bombay  45

 9  केला  विकास  निगम  की  स्थापना  Setting  up  of  Banana  Development
 Corporation

 7030  पश्चिम  amar  में  सरकारी  सम्पदा  Settlement  of  Government  Khas
 Laud  under  Government  State

 पुस्तिका
 नियमों  के  श्रन्तगंत  गवर्नर  सट

 Manual  Rules  in  West  Bengal  46
 खास  लैण्ड  के  बारे  में में  समझौता

 (  iv  )
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 Demoiition  of  Government  Khas 7031  परिचित  बंगाल  के  कूच  बिहार  जिले  में
 Land  in  Kadamtala  in  Distt.  Cooch-

 कदम तला  में  गवर्नेमिट  खास  लैण्ड  को
 behar,  West  Bengal  46

 गिराया  जाना

 7032  कृषि  जोतों  कीं  गणना  Census  of  Agricultural  Holdings  47

 7033  श्रमिक  विवादों  का  न्याय-निकाय  Adjudication  in  Labour  Disputes  47

 7034  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  Pecuniary  Assistance  to  West  Ben-

 gal  to  Solve  Unemployment  Prob-
 लिये  परिचित  बंगाल  को  घन  सम्बन्धी

 lem  47

 सहायता

 7035  पश्चिम  बंगाल  में  रोजगार  क्षमता  में  Increase  in  Employment  Potential-
 ities  in  West  Bengal

 वृद्धि

 7036  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  दावों  के  Alleged  Corruption  in  Settlement

 of  E.P.E.  Claims  48
 निपटान  में  कथित  भ्रष्टाचार

 7037  महावीर  और  तामिलनाडू  में  ख़ुली  बिक्री  Excise  Duty  on  Free  Sale  Sugar  in

 Maharashtra  and  Tamil  Nadu
 की  चीनी  पर  उत्पादन  ख़ल्क

 Mushroom  Cultivation 7038  खुम्भी  की  खेती

 7039  मैससे  रायल  टिम्बर  डाकघर  Non  Production  of  Employees

 भरिया  धनबाद  द्वारा  कर्मचारी  भविष्य
 Provident  Fund  Records  by  M/s

 Royal  Timber  Corporation  Jharia,
 निधि  के  रिकार्ड  प्रस्तुत  न  किया  जाना  Dhanbad  30

 7040  राज्यों  में  ah  रोजगार  के  लिये  नर्तकी  Request  for  more  Funas  ror  impie-
 mentation  of  Crash  Programme कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिये  afar
 for  Rural  Employment  in  States  50-51

 निधि  की  मांग

 7041  उबर  प्रयोग  के  बारे  में  कृषक  संसदीय  Farmers  Parliamentary  Forum  on

 the  Use  of  Fertiliser फोरम  51.0

 7042  सिक्किम  में  तांबा  निकालने  वाले  Setting  up  of  a  Copper  Extraction

 खाने  की  स्थापना  Factory  in  Sikkim

 Geological  ‘Survey  Deposi  ts  of
 7043  दार्जिलिंग  जिले  में  तथा  समीपस्थ  स्थानों

 Copper  and  2८. प  Darjeeling
 पर  ताम्बे  भ्र ौर  जिंक  के  निक्षेपों  के  बारे  District  and  nearby  Places  52

 भूगर्भीय  सर्वेक्षण

 कै  द
 1044  सम्भलपुर ,  उड़ीसा  में  जामेनकिरा  ब्लाक  में  Allo  Ce  I  for  earth  work  to

 Jamer  a
 मिट्टी  सम्बन्धी  are  ह (श्रिथें  के

 3lock  in  Sambalpur,
 Orissa

 लिये  at  क्रम  सावन

 (v.)
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 7045  नेफा  में  वन्यजीवन  का  सं  रक्षण  Preservcti  311  of  Wild  Life  in
 NEFA  53

 7046  हरियाणा  पंचायतों  के  चुनाव  Election  to  Panchayats  in  Haryana
 53

 7047  बंगला  देश  में  रारणाधियों  के  लिये  संयुक्त  U.N.  assistance  for  Bangla  Desh

 Refugees राष्ट्र  सहायता

 Decline  in  Mica  Industry  34
 7048  भ्रामक  उद्योग  में  गिरावट

 Survey  on  ‘Ecenomics  of  tube-well
 7049  पम्पसेटों  के  प्रयोग  तुलना  में  नलकूप

 Irrigation’  versus  use  of  pumpsets  5455
 सचाई  का  लाभ  एवं  हानि  सम्बन्धी

 सर्वेक्षण

 7050  केरल  में  धान  भ्र ौर  नारियल  को  Soviet  aid  for  cultivation  of  Paddy
 35 के  लिये  रूसी  सहायता  and  coconut  in  Kerala

 Apex  Marketing  So ato  ciety,  Tripura  55
 7051  ware

 मार्केटिंग  त्रिपुर

 7052  परिचित  बंगाल  के  औद्योगिक  कारखानों  में
 Incidents  of  gherao  111.0  industrial

 establishments  of  West  Bengal  56
 घेराव  की  घटनायें

 7053  शभ्रान्ध  प्रदेश  में  पिंग  आयरन  प्लाट  के  Visit  by  exploratory  mission  from
 बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  परियोजना  United  Nations  Development  Pro-

 से  संबंधी  मिशन  का  दौरा -
 ject  re.  Pig  Iron  Plant  in  Andhra
 Pradesh  56

 054  भारतਂ  तारक  उद्योग  संघ
 Memorandum  from  Mica  Industry

 की  झ्रोर  से  ज्ञापन  Asscciaticn  of  India.  Domchorch,

 Hejari  Bagh  56-57

 7055  मध्य  प्रदेश  में  नलकूप  लगाने  कौर  उनके  Central  Assistance  to  Madhya
 Pradesh  for  installation  of  tube

 कार्यकरण  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता
 wells  and  their  working
 Import  of  fish  eggs  in  Rajasthan 7057  मत्स्यपालन  के  लिये  राजस्थान  में  मत  नी

 के  भ्रमरों  का  ग्रा यात  for  Fisheries  58

 Import  of  Fertilizers  58-59.

 7058
 बे्रक  का  आयात

 Intensive  farming  in  States  59--60
 7059  गहन  खेती  करने  वाले  राज्य

 Increase  in  overdues  of  Co-opera-
 7060  सहकारी  ऋण  की  बकाया  राशि  में

 वृद्धि  tive  Loans

 Investment  in  Hindustan  Zinc 7061  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  में  पु  जी  निवेश

 Limited
 1062  केरल  में मछू ओं  की  कोलोनी

 के  निमि  Central  Grant  for  construction  of
 >  लिपे  केन्द्रीय  ayers

 Fishermens  Colony  in  Kerala  63

 (ivi }
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 Employees  Provident  Fund  Claims 7063  भविष्य  निधि  केरल  के

 कार्यालय  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के
 in  Provident  Fund  Commissioners
 office  Triverdrum,  Kerala

 दावे

 7064  राजस्थान  में  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  Extensive  survey  by  Geological
 survey  of  ndiain  Rajasthan

 संस्था  द्वारा  व्यापक  सर्वक्षण  किया  जाना

 llocation  made  for  mica  Labour
 7065  भीलवाड़ा  जिले  में  wae  श्रम  कल्याण  Welfare  Centres  in  Bhilwara  District

 केन्द्रों  के  लिये  किया  गया  धन  का  नियतन

 7066  कोयला  खान  भविष्य  निधि  Appointments  made  by  Coal  Mines

 घन वाद  द्वारा  मंजूरी  के  बिना  की  नई
 Provident  Furd  Commissioner,

 Dhanbad  without  sanction  66

 नियुक्तियां

 7067  कुमारी  भविष्य  fafa  संगठन  के  अधीन  Zena!  Inspectorate  Offices  under
 F.P.F.  Organisation  67 जोनल  निरीक्षालयों  के  कार्यालय

 Vacation  Official  of  Residence  by
 1065  भूतपूर्व  कोयला  खान  भविष्य  निधि

 Ex-Coal  Mines  Provident’  Fund

 अयुक्त  घनबाद  सरकारी  मकान  (:01011155101161,  Dhanbad  67

 का  खाली  किया  जाना

 Unemployment  of  Post-Graduates
 706?  स्नातकोत्तर  कृषि  वैज्ञानिकों  में  बेरोजगारी  and  Agricultural  Scientists  68

 7070  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  wa  तक  Loan  requirements  of  Farmers  by

 किसानों  की  ऋण  सम्बन्धी  end  of  Fourth  Plan  68-69

 Use  of  Improved  Tools  and  Equip- 7071  नेफा के  पहाड़ी  क्षेत्रों  A  कृषि के  लिये
 ment  for  Agriculture  in  Hilly  Areas

 सुधरे  हुये  औजारों  तथा  उपकरणों  का  of  NEFA  69

 प्र

 7072  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  1पाए1 617: टा1 (81107  of  decision  to  have
 Workers’  participation  in  Manage-

 द्वारा भाग  लेने  के  निकाय  की  ment  of  Public  Undertakings  69
 अन्विति

 7073  पेड़ों  के  जल्दी  उगने  वाली  किस्मों  के  Schemes  for  raising  plantations  of

 quick  growing  species  of  Trees बागान  लगाने  को  योजना

 7074  कृषकों  के  प्रशिक्षण  पर  व्यय
 Expenditure  on  Training  of  Farmers

 7075  खाद्य  पदार्थों  के  मूल्य  में  वृद्धि  Increase  in  Prices  of  Food  Articles  72-74

 (  vii )
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 Financial  A  RS  ६६९1 7076  हरियाणा  में  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  ASS1STA  nce  for  ~  onstruc-
 tion  of  Warehouses  in  Haryana वित्तीय  सहायता

 Training  to  Agricultural  Labours  75 7077  कृषि  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण

 || fr aT  अजन श  जर  मनी  Acquisition  and  distribution  of 7078  पश्चिम  बंगाल  में  फालतू  भु
 75

 अर  वितरण
 surplus  land  in  West  Bengal

 7079  पश्चिम  बंगाल  में  सिनेमा  कर्मचारियों  Strike  by  Cinema  Workers  in  West

 द्वारा  हड़ताल  Bengai

 7080  दुग्ध  परिष्करण  संयंत्रों  का  श्रायात  कौर  Import  of  milk  Processing  Plants

 उनकी  क्षमता
 and  their  capacity  76

 7081  भारत  में  दूध  की  औसत  दैनिक  खपत  Fall  in  average  daily  consumption
 में  कमी  of  milk  in  India

 7082  बंगला  देश  के  दारराधियों  के  लिये  Temporary  appointments  in  camps
 for  Bangla  Desh  refugees  77

 शिविरों  में  अस्थायी  नियुक्ति

 Introduction  of  improved  methods
 7083  मणिपुर  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ऋषि  को  of  cultivation  in  Hill  areas  of

 Manipur  77
 सुधरी  हुई  प्रणाली  का  लागू  किया  जाना

 7084  कृषि  उपकरण  att  उकेरा  खरीदने  के  Loans  to  Agriculturists  of  Manipur

 लिये  मनीपुर  के  किसानों  को  ऋ
 for  purchase  of  Agricultural  Equip-
 ment  and  Fertiliser  77-68

 7085  मणिपुर  में  कृषि  सहकारी  समितियों  का  Registration  of  Farming  Coopera-
 tives  in  Manipur  78

 पंजीकरण

 Reports  of  Sub-committees  on
 7086  समुद्री  तथा  प्रसाद  घिर  मत्स्य  क्षेत्रों  के

 Development  of  Marine  and  Inland
 बिकास  के  art  में  उप-सर्मितिथों  के  प्रति  Fisheries

 वेदन

 n  1d
 7087  भा  रती lt  य  मजदूर  संघ  at  i कप  यम  के  ग्रस्त  Cor  अ  eration  of  Rikshaw  workers

 as  workmen  under  the  Indian  Trade
 गीत  रिक्शा  श्रमिकों  को  श्रमिक  माना  Union  Act

 जाना

 Refugees  from  Foreign  Countries 7088  विदेशों  से  कराये  दार णा र्थी

 7089  पश्चिम  बंगाल  के  area  faa  में  निहित
 Acreage  of  vested  khas  and  benami
 land  and  their  dist: GAIT  कर  ६/11  UIST  ribution  to  Jand-

 खास  कौर  बेनामी  भूमि  का  क्षेत्रफल  less  and  small  peasants  in  Maldah,
 तथा  भूमिहीन  कौर  छोटे  किसानों  को  West  Bengal

 उसका  वितरण

 (  viii
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 7090  पंचायतें  निदेशक  पश्चिम  बंगाल  का  Transfer  of  Director  of  Panchayai
 West  Bengal  81

 स्थानान्तरण

 Observance  of  Company  Rules  and 7091  टेक्सटाइल  एण्ड  एलाइड  इन्डस्टीज
 Labour  Welfare  Rules  in  textiles

 रिसर्च  बड़ौदा  -  में  कम्पनी  and  allied  industries  research  orga-
 nisation,  Barada;  81 नियत  तिथि  श्रमिक  wearer  '  नियमों  का

 पालन

 7092  टेक्सटाइल  एण्ड  एलाइड  इन्डस्ट्रीज  Deposit  of  Employees  provident

 बड़ौदा  लारा  fund,  contributions  by  Textiles  and आरिफ़ों
 Allied  Industries  Research  Organi-

 कमेंचारियों  को  भविष्यनिधि  के  भ्र  शैतानों  sation,  Baroda  81

 की  राशि  का  जमा  किया  जाना

 7093  माना  दारराषर्धी  Camp  allowance  to  scavengers  in

 Mana  Refugee  Camp,  Raipur
 प्रदेशों  में  सफाई  कर्मचारियों  को  शिविर

 Madhya  Pradesh  82
 भत्ता  देना

 Plan  for  increase  in  milk  produc. 7094  दूध  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिये  योजना

 tion  82

 Decline  in  number  of  workers  dur-
 7095  गत  दस  वर्षों  में  श्रमिकों  की  संख्या  में

 ing  last  decade  83
 कमी  होना

 7096  मैसूर  में  बेरोजगारी  Unemployment  in  Mysore

 7097  कपड़ा  उद्योग  पर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  Employee’s  Provident  Fund  dues

 की  बकाया  राशि  with  Textile  Industry  85

 Labourers  working  under  Contrac 7098  राष्टीय  कोयला  विकास  निगम  के  fo)
 tors  in  National  Coal  Development

 दारों  के  अधीन  काम  कर  रहें  श्रमिक  Corporation  86

 1099  स्टीलਂ  लिमिटेड  की
 .

 सेन्ट्रल  Designing  and  Engineering  of  Steel

 इंजीनियरिंग  एण्ड  डिजाइन  ब्यूरो  द्वारा
 Plants  by  Central  Engineering  and

 Design  Bureau  of  Hindustan  Steel

 इस्पात  सवार
 का  डिजायन  कौर  Ltl  86

 निर्धारण  सम्बन्धी  कार्य  करना  |

 7100  मध्य  प्रदेश  में  कारखानों  अथवा  Misuse  of  EPF  by  Factories  or
 Companies  in  Madhya  Pradesh  87

 frat  द्वारा  कर्मचारी  भविष्य  का

 दुरुपयोग

 7101  बंगला  देश  से  भारी  संख्या  में आये  Influx  of  Refugees  from  Bangla

 दर रा र्थी
 Desh

 87

 (  ix  )
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 7102  मध्य  प्रदेश  में  गांधी  सागर  wig  स्थल  of  Bangla  Desh Rehabilitation

 पर  ga  बंगाल  से  जाये  शराबियों  को
 Refugees  on  Gandhi  Sagar  Dam
 Site  in  Madhya  Pradesh  88.0

 बसाया  जाना

 Steps  for  increase  in  Production  of 7103  कपास  तिलहन  तथा  गन्ने  का

 Cotton,  Groundnut,  Oilseeds  and
 उत्पादन  बढ़ाते  के  लिये  कार्यवाही

 Sugarcane  89

 7104  बिल् लेट्स  का  आयात
 Import  of  Billets  90

 7105  राष्ट्रीय  नीति  के  अनुरूप  भूमि  में  सुघार  Views  of  States  on  bringing  Land
 Reforms  in  Line  with  National करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों के  विचार
 Policy

 7106  परिचित  बंगाल  में  पत मोहना  कोयला  खानਂ
 Collapse  of  roop  of  Patmohana

 की  छत  का  गिरना  Colliery  in  West  Bengal  91

 7107  भारतीय  area  निगम  में  प्रतिनियुक्त  Absorption  of  deputationists  in
 Food  Corporation  of  India

 कमेंचारियों  का  खपाया  जाना

 7108  पश्चिम  बंगाल  में  छोटे  किसानों  सम्बन्धी  Inclusion  of  Maldah  and  Cooch.

 विकास  एजेंसी  ate  सीमान्त  किसान  कृषि  Behar  under  Small  Farmers  Deve-

 lopment  Agency  and  Marginal
 श्रम  योजना  में  मालदह  कौर  कूच  बिहार  Farmers  Agricultural  Labour's
 at  सम्मिलित  किया  जाना  Schemes  in  West  Bengal

 7109  श्रान्त  प्रदेश  में  दलालों  के  माध्यम  से  धान  Purchase  of  Paddy  through  brokers
 in  Andhra  Pradesh

 का  खरीदा  जाना

 7110  त्रिवेणी  स्ट्रक्चर  नैनी  में  Officers  on  Devutation  with  Triveni
 Structurals  Ltd.  Naini  A

 प्रतिनियुक्त  श्रधघिकारी

 7111  त्रिवेणी  स्ट्रक्चर  लिमिटेड  नैनी  में  भर्ती  Recruitment  and  Promotion  in  Tri-

 veni  Structurals  Ltd.  Naini
 शर  पदोन्नति  के  आधार

 Memorandum  from  Nationa!  Coal
 7112  राष्ट्रीय  कोयला  संगठन  कमेंचारी  संग  से

 Organisation  Employees’  Associa-
 tion  95 ज्ञापन

 Publication  of  Geological  map  of
 7113  केरल  के  भूगर्भीय  मानचित्र  का  प्रकाशन

 Kerala  96

 Crash  Programme  for  Rural  Emp- 7114  तुमकुर  मैसुर  में  ग्राम्य  रोजगारी
 in  Tumkur  District,

 सम्बन्धी कार्यक्रम
 loyment
 Mysore  96

 7115  सरकारी  क्षेत्र  इस्पात  संयंत्रों  में  इस्पात  Productio  Steel  in  Public  Sec-
 tor  Steel  Plants

 का  उत्पादन

 (x
 )
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 7116  मध्य  प्रदेश  में  बीजों  का  उत्पादन  तथा  Production  and  of

 Seeds  in  Madh WAU y  a  Prad  ois ech  97
 वितरण

 Ti  nh  ध
 7117  ASS razr  में  तिलिनी  में  इमारती  ह  1061.  production  in  Timarni,

 M.P.  97
 लकड़ी  का  उत्पादन

 Increase  in  per  acre  yie  1d  of 240)  or  paddy
 7118  मध्य  प्रदेश  में  धान  की  प्रति  एकड  उपज  dhva  Pr  ह adesh in  Ma  MUA  ad  98

 में  वृद्धि

 Acreage  of  land  under  major  and
 7119  मध्य  प्रदेश  में  1970-71  के  दौरान  बड़ी  minor  irrigation  projects  in  Madhya

 भर  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं  के
 Pradesh

 during  1970-71  98

 अस्तंगत  भूमि  का  एकड़ों  में  क्षेत्रफल

 7120  कोलम्बों  योजना  के  हस्तगत  पशुपालन
 Import  of  Cattle  for  development  of
 animal  husbandry  under  Colombo

 के  विकास  के  लिये  cyst  का  आयात  Plan

 7121  भारत  में  गेर-सरकारी  तथा  सरकारी  Number  of  Private  and  State-owned

 चीनी  कारखानों  की  संख्या  sugar  factories  in  India  99

 7122  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  का  Reorganisation  of  Consumers  Co-

 100
 गठन

 operative  Societies

 7123  एक  समान  पंचायत  विधि  Uniform  Panchayat  Legislation  100

 7124  ara  में  सहकारी  Allotment  of  Chemical  fertilisers  to

 District  Cooperative  marketing समितियों  क  रासायनिक  उबर कों  का
 societies,  Andhra  Pradesh  101

 7125  ea  aa  भविष्य  निधि  संगठन  Demands  of  E.P.F.  Organisation  101

 मांगे

 Acreage  Or Af  ia  nd
 under  afforesta-

 7126  बिहार  में  बन रोप रण  के  अ्रन्तगंत  भूमि  का
 in  Rihar tion  fil  Billds  102

 का  लिया  जाना

 7127  राष्ट्र  प्रदेश  में  रामगिरी  सोना  खानों  Ry Ath}  jloration  in  Ramagiri  Gold
 102

 में  खोज  सम्बन्धी  कोय
 Mines  in  Andhra  Pradesh

 7128  छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारियों  >  लिये  Minimum  Wage  of  Cantonment
 Board  Employees

 न्यूनतम  मजूरी

 7129  चण्डीगढ़  में  निर्माण  कार्य  में  लगे  श्रमिकों  Minimum  Wage  of  Construction
 Labour  in  Chandigarh  103 की  न्यूनतम  मजूरी

 (  xi  )
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 Shortage  of  Ground  nut  Oil  Cages  103 7130  सू  गाली  की  खेती  की  कमी

 7131  पश्चिम  के  रोजगार  कार्यालयों  Unemployed  registered  with

 Employment  Exchanges  in  West
 में  पंजीकृत  बेरोजगार  Bengal

 7132  पश्चिम  बंगाल  में  बन्द  किये  गये  Factories  and  Industrial  Establi-

 shmenis  closed  in  West  Bengal  104
 खाने  तथा  औद्योगिक  dears

 7133  पश्चिम  बंगला  से  बाहर  भेजे  गये  बंगला  Bengla  Desh  Evacuees  sent  out

 of  West  Bengal देश  के  शरणार्थी

 Orphans  among  Bangia  Desh 7134  बंगाल  देश  के  शराबियों  में  अनाथ
 105

 बच्चे
 Evacuees

 7135  बंगला  देश  से  माथे  को  Loss  of  Relief.  Materials  meant
 105 for  Bangla  Desh  Refugees

 के  लिये  प्राप्त  सामग्री  की  हानि

 Diploma  Course  in  Agriculture 7136  कृषि  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  कौर  जिलों
 and  setting  up  of  Agricultural

 में  कृषि  कालेजों की  स्थापना  105106
 College  in  Districts

 7137  केरल  में  कृषि  ate  बागवानी  के  लिये  Lise  of  Insecticides  for  Agricul-
 106 ture  and  Horticulture  in  Kerala

 कीटाणुनाशक  श्रौषघियों  का  प्रयोग

 Installation  of  Tube  Wells  for 7138  केरल  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  मैं  भूमिगत  जल
 utilisation  of  (76  Ground

 स्रोतों  का  उपयोग  करने  के  लिये  नलकूपों  Water  Resources  in  Hill  Areas  of
 का  लगाया  जाना  Kerala

 7139  केरल  में  रासायनिक  sate  की  Requirement  of  Chemical  Fertili-
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 LOR  SABHA  DE  \TES  (SUMMARISED  TRAN
 SLi

 TED  VERSION)

 =  िल्‍ए यट ज  *

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 5
 1971/14  1893  (3 अच्

 ‘Thors  a
 ay,  August 5, "कूक 1 / डेल्  14,  1893.0  aka)

 ह  लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  C  ock

 ्  व

 प्रत्यक्ष  महोदय  qsrata  हुए  1
 Mr.  Speaker in  the  Chair  4

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 द क  ORA  ANSWERS  TO  QUESTIONS  _

 sen  y  For  Conversion  of  Barren  Land  into  Cult  ale

 Land  and  Japanese  Aid  Therefor
 द

 *1591  iri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of
 Agriculture  be  pleased

 to
 state

 :

 (a  ‘The  names  of  the  places  where  soi!  tests  have  been  conducted  to  onvert  barren

 Jand  int  cultivable  land;

 The  result  thereof;  and

 Whether  Japan  had  given  an  assurance  to
 give  s  9.0  assistance  in  this  regard  ?

 a र

 Deputy  Minister in  the  Ministry

 «
 of  ‘Agriculture  «  Shri  Pahadia)  :  (a)  &

 ement  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha
 a (b)

 os
 No,  Sir

 Statement

 Reconr  issance  and  detailed  soil  surveys  are  the  primary  quirement  for  taking  up

 land  reclamation  work.  Land  reclamation is  the  responsibility  of  the  State  Governments,

 lt  may,  however,  be  mentioned  that  with  a  view  to  identifying  the  nature  and  extent



 Oral
 Answers  August  5,  1971

 of  culturable  wastelands  in  the  country.  A  Wastelands  committee  was

 appointed  by  the  Government  of  India  in  1959,  It  looked  635,96  thousand  hectares  of  land
 ia  blocks  of  more  than  100  hectares.  During  the  Third  Plan,  ascheme  for  survey  and

 categorisaticn  of  Wastelands  in  blocks  of  less  than  100  hectares  was  undertaken

 and  2296  thousand  hectares  of  such  Jand  was  identified.  To  encourage  the  State  Govern-

 ments  to  reclaim  all  the  wastelands  located,  a  Centrally  Sponsored  Scheme  for  reclamation
 of  culturable  wastelands  and  resettlement  of  landless  agricultural  labourers  was  taken  up

 The  scheme  has during  the  Third  Plan  and  als>  continued  during  the  three  annual  plans.
 since  been  transferred  to  the  State  Sector  from  1-4-1969.

 Apart  frem  the  above  Centrally  Sponsored  Scheme,  the  State  Government  8150
 tock  up  the  programme  for  reclaiming  the  culturable  wastelands  in  their  possession  under
 their  normal  devel-  pmental  plans.  The  area  reclaimed  so  far  (upto  1968-69)  is  about
 4?  lakh  hectares.  Tt  is  contemplated  to  bring  about  one  million  hectares  of  Jand  under
 land  rec  amation  measures  during  the  Fourth  Plan  period.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  The  question  that  I  asked  has  not  been  replied.  I  had
 asked  about  the  places  where  survey  has  been  made,  but  an  evasive  reply  has  been  given  to

 that.  In  which  of  the  states  under  three  projects  were  these  surveys  conducted ?  In

 Rajasthan  there  is  175  sq.  miles  of  uneven  land  along  the  banks  of  the  chamber.  Has  the

 Government  any  plan  in  respect  of  that  and  if  so  the  details  there  of  ?

 Shri  Jagennath  Pahadia:  The  surveys  have  been  conducted  at  places  wherever
 barren  land  exists.  A  seperate  scheme  has  been  drawn  up  for  the  chambal  ravines.  Schemes

 have  been  drawn  up  for  unfertiles  land  in  U.  P.,  Rajasthan  and  Gujrat.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  What  is  the  progress  so  far  made  ?

 Shri  Jagannath  Pahadia  :  So  far  600  acres  of  land  of  chambal  ravines  has  been

 reelaimed.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Although  this  is  a  state  subject,  the  Central  Government
 has  done  well  to  take  it  in  its  hands.  As  suggested  by  the  M.  Ps,  that  they  do  not  possess
 tractors  and  bulldozers,  what  steps  the  Government  is  taking  to  implement  the  scheme  ?

 Shr  Jagannath  Patadia  :  As  stated  by  the  hon.  Member  himself  this  is  a  state

 subject,  sti  1  the  Central  Government  is  keeping  them  off  and  on.

 Shri  0  kar  La!  Berwa  :  Having  taken  it  in  its  own  hand  what  action  the  Central

 Government  has  taken  for  it,  tractorization  ?

 श्री  rat  साहब  शिन्दे  चौथी  योजना  में  एक  2  करोड़  रुपए  की  केन्द्र-समपत  योजना

 है  जिसके  अधीन  8000  हैक्टर  भूमि  को  fate  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  परन्तु  ट्रैक्टरों  की  सहायता

 से  इस  भूमि  को  रिप्लेस  नहीं  किया  जा  सकता  ।  समस्या  इतनी  जटिल  है  कि  साधन  स्रोतों  का

 mare  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  माग  में  बाघक  बन  जाता  है  ।  यह  होते  हुए  भी
 केन्द्र  समाप्त

 योजना को  हाथ  में  लिया  गया है  ।

 Shri  R.  S.  Pandey  :  The  plan  to  reclaim  chambel  revines  was  drawn  up  long  ago
 and  it  includes  three  states—  P.,  Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  ;  Madhya  Pradesh  has  a
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 larger  share  in  it.  A  representation  for  setting  money  was  sent  to  world  Bank  which  was  per-
 haps  accepted.  A  large  scheme  for  bulldazing  and  reclaiming  the  land  was  drawn.  What  is
 its  position  ?  That  land,  if  reclaimed  for  cultivation  would  be  very  gocd  and  it  wou'd  cover
 the  entire  deficit.  What  action  has  been  taken  for  that  comprehensive  scheme  and  what
 is  the  progress  ?

 श्री  बनना  aaa  शिन्दे  :  मांग  केन्द्र  समाप्त  योजना  का  पहले  ही  उल्लेख  किया

 समस्या  गहरे  तथा  उथले  रेवाड़ी  की  है  ।  उथले  रिवाइज  को  तो  कम  व्यय  पर  रिप्लेस  किया

 जा
 सकता  है  ।  परन्तु  गहरे  tara  के  लिये  वनारोपन  तथा  कुछ  अन्य  कार्यक्रमों  को  हथ  में

 लेना  पड़ता  है  ate  हम  स्थिति  का  निरन्तर  भ्रध्ययन  कर  रहे  जहां  तक  fara  बैंक  से  ऋण

 का  है  उसे  भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  जा  ।

 श्री  एम०  एम०  गोपाल  रेडडी  :  भारत  में  88  करोड़  एकड़  भूमि है  पर  वास्तव  में  33

 करोड़  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  होती  है  ।  wat  भी  पर्याप्त  क्षेत्र  कृषि  योग्य  जा  सकता

 सरकार  उसे  भूमि  हीन  लोगों  में  बांटने  के  लिये  कब  कृषि  योग्य  बनायेगी  ।

 श्री  oat  साहेब  जो  भूमि  कृषि  योग्य  बनाई  गई  है  तथा  वितरित  की  गई  है

 उसका  उल्लेख  वक्तव्य  में  कर  feat  गया  है  ।  जैसे  ही  अधिक  भूमि  उपलब्ध  होगी  उसे  कृषि  योग्य

 बालोपर  अन्य  पात्र  लोगों  में  बांट  दिया  जायेगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  It  has  been  stated  in  reply  to  this  question  that 42
 Lakh  acres  of  land  has  been  reclaimed.  What  are  the  names  of  the  states  where  it  has  been
 done  ?  Has  the  attention  of  the  Government  been  drawn  to  the  fact  that  the  bulldozers

 being  supplied  to  the  peasants  of  the  three  adjoining  states  of  chambal  ravines  i.e.  cost

 them  heavily,  Rs.  50  per  hour.  The  bulldozers  are  stationed  in  Gwalior  and  take  two  hours

 to  reach  the  spot.  Would  Government  draw  a  plan  to  level  this  land  fast  ?  Itis  believed
 that  certain  districts  in  certain  states  are  backward.  Morena  and  B  hind  are  two  such

 districts.  Would  the  Government  draw  a  scheme  for  the  rapid  development  of  these

 districts  considering  their  backwardness  ?

 Shri  Jagannath  Pahadia  :  Land  reform  work  is  going  on  in  every  state.  So  far  as

 the  reclamation  of  chamal  ravines  is  concerned  the  hon.  Minister  has  stated  that  In  the
 Fourth  five  year  plan  8000  acres  of  land  would  be  reclaimed  and  about  600  acres  has  since
 been  reclaimed.  So  far  as  rehabilition  of  labourers  in  that  area  is  concerned,  the  Govern-
 ment  has  sanctioned  them  Rs.  750/-  per  hectares  and  would  give  Rs.  750/-  fcr  their

 rehabilitation.  The  suggestion  that  more  and  more  bulldozers  should  be  used  for  levelling
 the  land  is  good  and  the  Government  would  consider  it.

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा :  क्या  सरकार  रेलवे  लाइन  के  दोनों  कौर  बंजर  भूमि  को

 सुधारने  के  लिये  सर्वेक्षण  करेगी  जिससे  कि  उसे  कृषि  योग्य  बनाया  जा  सके  ।

 श्री  झरना  साहेब  शिन्दे
 :

 यह  प्रश्न  मुख्य  प्रदान  के  श्रन्तगंत  नहीं  श्राता
 ।

 श्री  प्रयोग  fag  सोलंकी  :  कच्छ  में  उपजाऊ  भूमि  उपलब्ध  है  परन्तु  पानी के  स्रोत
 विद्यमान  नहीं  हैं  ।  एक  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  यदि  पानी  की  व्यवस्था  कर  जाए  तो

 इस  भूमि  की  सिंचाई
 की

 जा  सकती  है
 ।

 जबकि  इसका  सम्बन्ध
 पानी  के  स्रोतों  से  है  तो  क्या

 सरकार  शीघ्र  ही  निंदा  परियोजना  को  हाथ  में  लेगी  ताकि  कृषि  योग्य  भूमि  को  पानी  दिया

 जा  सके ?
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 Shri  Jagannath  Pahadia  :  The  question  of  cultivation  facilities  arises  only  after

 lar.d  has  been  reclaimed  so  the  work  would  be  undertaken  in  that  order.

 Shri  N.  N.  Pandey  :  May  know  whether  the  committee  set  up  for  the  reclamation

 has  given  its  recommendations  ?  Has  any  phased  programme  been  #60011101 211060  by  it  ?

 श्री  weal  साहेब  fared  समिति  का  गठन  इसलिये  किया  गया  था  कि  100  हैक्टेयर  से

 ऊपर  के  भूखंडों  का  सर्वेक्षण  किया  जा  सके  ।  समिति  ने  क्षेत्रों  को  खोज  लिया  है  कौर  उत्तकों

 कार्य  पूरा  हो  गया है  |  योजनायें  हाथ  में  लेने  का  कार्य  राज्य  सरकारों  का  है  ।  जैसे  कि

 बताया  गया  है  समिति  की  सितारों  के  परिणामस्वरूप  काफी  भूमि  को  रिप्लेस  किया  जा

 सका है

 श्री  ज्योति संग  बसु  :  क्या  सरकार  का  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  का  कोई  राष्ट्रीय

 कार्यक्रम  है  कौर  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  gear  साहेब  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  के  निर्माण  के  कृषि  राज्यों  का  विषय  होते  से  यह  मामला  राज्य  सरकारों  से

 सम्बन्धित  है  ।

 Shri  5,  P.  Verma  :  May I  know  whether  any  scheme  for  land  reclaimation  was

 undertaken  in  Bihar  as  well,  or  not  and  if  so,  the  names  of  the  places  where  such  reclaima-
 tion  take  place  and  the  extent  of  the  land  reclaimed  ?  Has  the  Bihar  Government  drawn

 the  attention  of  the  Central  Government  or  not  towards  40  Lakh  acres  of  barren  land  ?

 Shri  Jagannath  Pahadia  :  I  require  notice  for  this.

 राष्ट्रीय  कृषि  are ग  को  ग्रोवर  काम  सौपा  जाता

 *  1592.  श्री  नवल  किशोर  सिंह  :  कया  कृषि  मंत्री  3  जून  1971  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 1204  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  mate  को  कोई  ate  काम  भी  सौंपा  आर

 यदि  ai,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at  श्रवण  साहेब  पी०  :  ake  राष्ट्रीय

 कृषि  योग  की  स्थापना  भारतीय  कृषि  की  सदस्यों  तथा  क्षमताश्रों  का  पता  लगाने

 उद्देश्य  से  की  गयी  गर्त  भारत  सरकार  भारत  में  कृषि  को  प्रभावित  करने  वाले  किसी  भी

 अन्य  पक्ष  की  जांच  करने  एवं  उस  पर  रिपोर्ट  देने  के  लिये  आयोग  को  asa  साँप  सकती है  ।

 at  नवल  किशोर  इस  आयोग  का  गठन  गत  ay  किया  गया  इस

 ग्यारह  महीनों  के  समय  में  आयोग  की  6  बैठकों  हुई  हैं  ।  छटी  बैठक  में  यह  नि  किया  गया  था

 कि  यह  ara  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  गृह  श्रीवास  कौर  मजदूरी  स्तर  के  कार्यक्रम  के  बारे  में

 अरपना  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगा  ।  गत  ग्यारह  महीनों  में  इस  आयोग
 की  यही  प्रगति  है  ।

 में  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  आयोग  के  बारे  में  स  के  इस  लाइलाज  श्राशावाद

 श्र  टूट  विश्वास  का  कारण  क्या  है  ?
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 श्री  अण्णा  साहेब  पी०  frets  आयोग  के  कार्यकरण  के  बारे  में  किसी  प्रकार  का  श्राप  प

 लगाना  उचित  नहीं  होगा  ।  इस  आयोग  ने  दुग्धशालाओं  अर  मत्स्य  पालन  शादी  से  सम्बद्ध  विशेष

 सदस्यों  के  बारे  में  हरनेक  अ्रध्ययन-दलों  की  नियुक्ति  की  है  ate  फिर  कृषि  तो  ऐसा  व्यापक

 विषय  है  जिसका  अध्ययन  कर  उसके  बारे  में  बहुत  भारी  दस्तावेज  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  आयोग

 इस  समस्या  से  भली  भांति  अवगत  है  ।  हमें  area  हैं  कि  यह  आ्रायोग  भारतीय  कृषि  के  बारे में

 कुछ  नये  श्राघारभूत  fears a  देगा  में  समझता  हूं  कि  इस  आयोग  में  ऊचे  ऊचे  स्तर  पर  जो

 लोग  वह  काफी  अच्छे  लोग  हैं  ।

 श्री  नवल  किशोर  सिंह  :  मन्त्री  महोदय  ने  जो  कुछ  बताया  है  उसे  दुष्टि गत  रखते  हुए  में

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  अ्रायोग  का  गठन  स्थायी  रूप  से  क्यों  नहीं  कर  दिया  जाता  ताकि

 यह अ्रपने  सम् पू रां  सूचीगत  कार्यों  को  समाप्त  कर  सके  ?  दूसरे  यदि  वास्तव  में  यह  इतना

 ही  अच्छा  जितना  कि  मन्त्री  महोदय  ने  इसे  कहा  है  तो  फिर  इस  आयोग  की  श्रनुसंघान  विस्तार

 mt  कृषि  दिक्षा  के  कार्यों  के  समन्वय  का  काय  क्यों  नहीं  सौंपा  जा  सकता  ?

 श्री  श्रणष्णासाहेब  पी०  सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  सरकार  इस  आयोग  को

 एक  स्थायी  संगठन  इसलिए  नहीं  बनाना  चाहती  कि  इस  आयोग  की  कुछ  विशिष्ट  काय  सौंपे  गये

 हैं  जिनके  बारे  में  आयोग  का  प्रतिवेदन  दो  वर्षों  में  प्राप्त  होने  की  है  ।  दूसरी  बात  यह  है

 कि  इस  आयोग  को  स्थाई  बनाना  इसलिए  भी  उचित  नहीं  है  क्योंकि  विकासशील  गतिविधियों  को

 राज्य  अर  केन्द्र  सरकारों  द्वारा  ही  क्रियान्वित  किया  जाता  है  ।  जहाँ  तक  कृषि  अनुसंधान  कौर

 शिक्षा  के  कार्य  का  सम्बन्ध  यह  कार्य  विशेष  रूप  से  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद  का  है  ।

 इस  आयोग  का  कार्य
 तो

 केवल  विशिष्ट  क्ष  त्रों के  लिए  नई  दिशा
 देना  है  ।

 थ्री  मानसिक  भोरा  इस  शभ्रायोग  को  क्या  विशिष्ट  कार्य  सौंपें  गये  हैं  ।

 श्री  अण्णा  साहेब
 पी०  शिन्दे

 :  मुझे  खेद  है  कि  यह  ser  एक  बुद्धिमान  सदस्य  द्वारा  पूछा
 गया  है  ।  आयोग  के  निदेश पद  सभा  पटल  पर  रखे  हुये  हैं  le  इसकी  प्रतियां  संसद  ग्रन्थालय  में  भी

 उपलब्ध  है  ।

 mena  महोदय  :  में  सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  दस्तावेज  उनकी  पहुंच

 में  होते  उन्हें  उनके  बारे  में  प्रशन  नहीं  करने  चाहिये  ।

 श्री  मुखत्यारसिह  मलिक  :  राष्ट्रीय  कृषि  भ्रायोग  के  जो  सदस्य  नियुक्त  किये  गये  हैं  उनकी

 योग्यताएं  क्या  हैं  ?  कया  यह  सच  है  कि  एक  लोकसभा  के  सदस्य  जो  कि  हाल  ही
 में  चुनाव  की

 हार  गये  वो  आयोग  का  स्थायी  सदस्य  बना  दिया  गया  है  कौर  वह  उन  सात  या  आठ  देशों  की

 यात्रा  के  लिए  विदेश  गये  हुए  हैं
 ।

 कृषि  के  सम्बन्ध  में  इस  सदस्य का  विशेष  अनुभव  क्या  है  कौर
 इस  सदस्य

 हारा  इस  क्षेत्र  में  क्या  योगदान  प्राप्त  हो  रहा  है  ?

 att  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  इस  grate  के  अध्यक्ष  कौन  हर

 श्री  श्रष्णासाहेब  पी०  शिन्दे  :  ort  तो  इसका  अध्यक्ष  कोई  नहीं  इस  समय  तो
 उपाध्यक्ष  श्री  शिवारमन  ही  अध्यक्ष  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  श्री  शिवारमन  के  बारे  में  सभा
 को  मालूम  ही  है  कि  वह  पहले  मंत्रिमंडल  सचिव  कौर

 व्यक्ति  हैं  प्रौर  उन्हें  इस  समस्या  की
 कृषि  सचिव  भी  थे

 ।  वह  बहुत  प्रसिद्ध
 व्यापक  जानकारी  भी  है  ।
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 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  उन्होंने  अपने  जीवन  का  अधिकांश  समय  तो  नौकरशाही में

 दिया है  ।

 भ्रध्पक्ष  महोदय  :  ऐसी  बातें  मत  कीजिये  |

 श्री  श्रण्णाताहेब  पी
 ०

 शिन्दे  :  बार-बार  यही  पुराना  TH  दुहराया  जा  रहा  है  कि  कुछ  हारे

 हुए  सदस्यों  को  आयोग  में  स्थान  दिया  जा  रहा  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  आयोग  के  सदस्यों  की

 सूची  देखने  को  कष्ट  करें  तो  उन्हें  मालूम  हो  जायेग  कि  झ्रायोग  में  बहुत  व्यापक  अनुभव  वाले

 व्यक्तियों  को  स्थान  दिया  गया  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  केवल  चुनावों  में  हार  जाता  है  तो  उसका  त्रय

 यह  नहीं  है  कि  वह  व्यक्ति  feat  सामाजिक  यां
 सेवा  जनक  कायें  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ।  अतः

 जब  सदस्य  महोदय  malty  के  किसी  सदस्य  के  बारे  में  को ३  श्राप  लगाते  हैं  तो  में  उनसे  सहमत

 नहीं  हो  सकता  ।

 बुकनी  में  कार  एस०  09  एक्टरों  के  परीक्षण  के  लिए  विशेषज्ञ-समिति

 *  1593.  श्री  मुखत्यार  fag  मलिक  :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शुदनी  ट्रैक्टर  स्टेशन  में  कार  ट्रैक्टरों  की  परीक्षण  प्रक्रिया  कौर  मानक

 की  जाँच  करने  के  लिए  नियुक्त  की  गई  विशेषज्ञ  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;  कौर

 शहर  ट्रैक्टरों  के  परीक्षण  के  सम्बन्ध  में  उनकी  तकनीकी  योग्यता

 अनुभव क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रि  श्रण्णासाहेब  पी०  :  शौर  ब्रिज

 ट्रैक्टरों  से  सम्बन्धित  विशेषज्ञ  समिति  के  सदस्यों  के  उनकी  तकनीकी  दिक्षा  कौर

 अनुभव  की  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  814/71]

 श्री  मुखत्यार  fag  सलिक  :
 मन्त्री  महोदय  ने  इस  विशेषज्ञ  समिति के  उच्च  शिक्षा  प्राप्त

 at  तकनीकी  व्यक्तियों  के  जो  नाम  बताये  उसके  लिए में  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  हुं  ।  फिर

 भी  में  उनसे  यह  पूछना  चाहता हूं  कि  इन  सदस्यों  द्वारा इस  कायें  में  क्या  महत्वपूर्ण  योगदान
 दिया

 जा  रहा  है  प्रौढ़  इन  लोगों  के  मार्ग  देना  के  भ्रमित  इस  ट्रैक्टर  स्टेशन  ने  क्या  प्रगति  की  है
 ?

 श्री  श्रण्णासाहेब  पी ०  शिन्दे  :  इस  समिति  के  प्रमुख  रूप  से  चार  ट्रैक्टरों  की

 समस्या का  कार्य  सौंपा  गया  था  कौर  इस  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया है  ।  यह

 प्रतिवेदनਂ  सत्रावसान  से  पूर्व  ही  आगामी  दो  या  तीन  दिनों  में  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा ।

 जहां  तक  व्‌  दनी  स्टेशन  के  कार्य  करण  का  सम्बन्ध  इस  स्टेशन  को  शक्तिशाली  बनाने के

 लिए  समिति  की  सिफारिशें  निश्चय  ही  लाभकारी  सिद्ध  हो  सकती  हैं  ।

 सिचाई  की  छिड़  काव  चरण  ली

 *  1596,  श्री  वाई०  रेड्डी
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 खुले  जलमार्गों  का  बनाना  कठिन  या  महंगा  हो  |

 भरा  व  सिंचाई  प्रणालियों  से  जलमग्न  al
 ay

 q  |

 (=)  जल  महंगा  या  सीमित  हो  ।

 कुछ  प्रकाशित  आँकड़ों  से  मालूम  gar  है  कि  छिड़काव  प्रणाली  80  प्रतिशत  से  श्रमिक

 प्रयोग  क्षमता  प्रदान  कर  सकती  है  ।  फिर  यह  भूमि  की  स्थिति  तथा  जल  के  प्रयोग  के  समय

 पर  निर्भर  करता  है  ।  सिंचाई  की  यह  प्रणाली  जल-निकासी  की  समस्या  को  भी  कम  करेगी  ।

 श्र  ईश्वर  रेड्डी  :  मैंने  विवरण  को  ध्यानपूर्वक  पढ़ा  है  alt  यह  पाया  है  कि  सात  स्थानों

 पर  इस  सम्बन्ध  में  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  तथा  लाभदायक  सिद्ध  हो  रही  है  ।  परीक्षण  पर  लागत

 कितना  धन  व्यय  हु  कौर  उससे  कया  लाभ  gat  किस  प्रकार  परीक्षण  जा  रहा  है  ।  क्या

 सरकारी  फार्मों  से  बाहर  के  स्थानों  पर  इसका  परीक्षण  करते  समय  किसानों  को  छिड़काव  एकड़

 भी  fet  जाते  क्या  कोई  राज्य  सहायता  भी  दी  जाती  है  कौर  इस  प्रयोग  के  प्रति  किसानों  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  दोस्ती  :  सारी  योजना  प्रयोग  की  अवस्था  पर  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  मण्डी  ही  एक

 ऐसा  स्थान  है  जहाँ  यह  प्रयोग  पिछले  साल  से  चल  रहा  वहाँ  पर  लाभ  तथा  लागत  का

 अनुपात  35  :  1  है

 इससे  प्रतीत  होता  है  कि  इन  सात  स्थानों  पर  यह  लाभदायक  सिद्ध  हुमा  है  ।  कई  ग्रन्थ

 स्थान  भी  हैं  जहां  पर  यह  प्रयोग  चल  रहा  है  ।  यह  प्रयोग  केवल  पिछले  ay  ही  प्रारम्भ  किया

 गया  था  |  परिणाम  अभी  ज्ञात  नहीं  है  ।

 श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  माननीय  मन्त्री  के  विवरण  में  उस  योजना  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया

 गया  है  जिसे  रायाल  सीमा  विकास  बोड़े  ने  बनाया  था  कौर  भ्रान्ति  प्रदेश  सरकार  ने  कड़प्पा  जिले

 में  इस  पद्धति  पर  परीक्षण  करने  के  लिए  मन्जूर  किया  था  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हुं  कि  माननीय

 मन्त्री  से  यह  जानकारी  छूट  कसे  गई  है
 ?  इस  सम्बन्ध  में  मैं  तथ्यात्मक  जानकारी  चाहता

 ww
 &  |

 att  बोरानी  कुछ  राज्यों  ने  इसे  प्रारम्भ  किया  मेरे  पात  हरियाणा  तथा  राजस्थान  के

 बारे  में
 कुछ  सुचना  है  ।  परन्तु  wer  स्थानों  पर  प्राप्त  परिणामों  के  बारे  में  मेरे  पास  कोई  सुचना

 नहीं  है  ।  श्राद्ध  प्रदेश  के  बारे  में  मेरे  पाप  कोई  ऐसी  सूचना  नहीं  कि  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रकार

 की  कोई  परियोजना  चालू  की  है  ।  जैसा  कि  विवरण  में  उल्लेख  है  तमिल  नाड़  सरकार  ने  गुइन्डी

 तथा  कुदिमिया  राज्य  बीज  ort  में  यह  प्रारम्भ  की  है  ।  श्रीनगर  प्रदेश  के  बारे  में  मैं

 नहीं  जानता  ।

 श्री  बी०  ato  नायक  :  साननीय  मन्त्री  ने  कहा  कि  इस  पद्धति  का  प्रयोग  हुम  है  और

 लाभ-लागत  अनुपात  35  :  1  है  ।  मैं  तुलनात्मक  कारणों  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  ।  सिंचाई  की

 एक  oa  पद्धति  भी  है  जिसे  गुरुत्वाकर्षी  पद्धति  कहते  हैं  ।  दोनों  पद्धतियों  की  तुलनात्मक  स्थिति

 क्या  है  ?  दूसरे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  मन्त्रालय  की  यह  सुचना  सत्य  है  कि  कुर्ग  में  कम

 से  कम  100  बागानों  में  सफलतापूर्वक  इस  पद्धति  का  artisan  उपयोग  हो  चुका  है  ?  क्या  इस
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 पति  पर  प्रयोग  आवश्यक  है  जबकि  इस  पद्धति  को  सिंचाई  पर  नहीं  किसानों  पर  लागू  किया  गया

 है  ?  मैं  इस  सम्बन्ध  में  तुलनात्मक  स्थिति  जानना  चाहता  हूँ  ?

 श्री  शासित  :  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  festa  पद्धति  भ्रच्छी  एवं  अधिक  दक्ष  है  ।  परन्तु

 ट् 27  इस  पद्धति  के  व्यय  के  वारे  में  प्रयोग  कर  रहे  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  क्या  छोटे  किसानों

 में  इसके  लिए  आ्रापेक्षित  घन  लगाने  वी  क्षमता  है  ?  इस  बात  का  भी  किया  जाना  है  कि  क्या

 यह  पद्धति  सभी  प्रकार  की  भूमि  के  लिए  अर्थात्‌  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  शतक  क्षेत्रों  में  झर  भ्र समतल

 क्षेत्रों  में  उपयोगी  होगी  इस  सब  का  झ्रध्ययन  बहुत  आवश्यक  है  कौर  यह  भी  जानना  जरुरी  है

 कि  क्या  ait  चलकर  यह  पद्धति  समतल  क्षेत्रों  में  कम  खर्चीली  रहेगी  भ्र ौर  क्या  छोटे  किसान  इसमें

 लगने  के  लिए  धन  जुटा  पायेंगे  ?  विभिन्न  प्रकार  के  क्षेत्रों  में  इस  पर  होने  वाले  खर्चे  के  अध्ययन

 के  लिए  ही  यह  सब  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।  केवल  एक  ही  जिले  अर्थात  मण्डी  के  सम्बन्ध  में  ही

 परिणाम  ज्ञात  हुए  हैं  ।  भ्रमण  क्षेत्रों  में  कभी  प्रयोग  जारी  हैं  कौर  इस  पर  होने  वाले  खर्चे  का  भ्रध्ययन

 किया जा  रहा  है  I

 Shri  Nath:ram  Ahirwar  Sir,  In  view  of  the  fact  that  thee  fourth  of  the  land  in

 Madhya  Predesb  is  un-irrigated,  may  I  know,  whether  this  experiment  has  been  conducted

 in  Madhya  Pradesh:  and  if  so,  results  achieved  there  from  ?

 Shri  Sher  Singh  :  Experiment  is  still  beirg  conducted i:  Jabalpur  University  in

 Madhya  Pradesh  and  its  result  is  not  yet  known  ?

 श्री  एम०  कत्तामुतु
 :

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  प्रयोग  सफल  एवं  मितव्ययी  सिद्ध हुए
 वापस Arad  लेने  का  कोई  प्रस्ताव क्या  सरकार  को  छोटे  कृषकों  माध्यमिक  कृषकों  को  इस  सुविधा  के

 श्री  दोर सिह  :  विभिन्न  क्षेत्रों  तथा  विश्वविद्यालयों  में  चल  रहे  प्रयोगों  के  परिणाम  ज्ञात

 होने  के  उपरान्त  हम  अवद्य  ही  इसका  विस्तार  करेंगे  ।

 श्री  Fo  रामा कृ प्रण  रेड्डी  :  गागा जु  नसागर  क्षेत्र  में  जहां  पर  नहरों  के  जरिए  पानी  बहुत

 किसानों  को  उच्चस्तर  वाले  क्षेत्रों  में  पानी  नहीं  मिलता  ।  छिड़काव  पद्धति  को  वहां  पर

 कयों  नहीं  अपनाया  जाता  ?  उस  क्षेत्र  के  बहुत  बड़े  भाग  को  इससे  लाभ  हो  सकता  है  ।  इस  पद्धति

 को  नागाजुं  न  सागर  परियोजना  क्षेत्र  में  प्रयोग  में  न  लाने  के  क्या  कार  हैं  ?

 श्री  शरीर  :  निगाहें  न
 सागर  परियोजना  क्षत्र

 के
 बारे  में  मेरें  पास

 सूचना  नहीं  है  ।  इस

 बात  को  राज्य  सरकार  को  देखना  है  कि  यदि  वह  इसे  वहां  पर  लागू  कर  सकती  है  तो  यह

 दायक  होगी  ।  हम  तो  पद्धति  की  मितव्ययता  सिद्ध  करने  के  लिए  प्रयोग  कर  रहे  हैं  कौर  वे  किसानों

 के  लाभ  के  लिए  हैं  ।  मुक्त  विश्वास  है  कि  इन  प्रयोगों  के  पूरा  हो  जामे  कौर  सूचना  के  एकत्र  हो

 जाने  के  पश्चात  सरकारें  इसका  लाभ  उठा  पायेंगी  ।

 Provision  of  Employment  to  Uueducated  Unemployed  Under  crash  Pragramme

 *  1597.  Shri  Ram  Bahadur  Singh:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  the  state  Governments  haye  been  given  the  option  to  formulate  and
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 implement  schemes  for  p oF  roviding  employment  to  educated  unemployed  instead  of  uneduca

 ted  persons  in  rural  areas  under  the  crash  programme  for  rural  employment;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  state  Governments  which  have  forwarded  their  schemes
 to  the  centre  in  this  regards;

 (c)  the  salient  features  there  of  ;  and

 (d)  whether  the  Central  Government  have  given  their  approrai  to  those  schemes  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी  नहीं  ।

 ate  :  wea  नहीं  उठते  ।

 प्री  रखा  बहादुर  सिंह  :  लम्बे  समय  से  यह
 sy

 कहा Ql  जाता  रहा  है  .  कि  सरकार  बेरोजगारी

 हटाने  के  उपाय  कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  से  हैरानी  है  कि  श्राप  नहींਂ  उत्तर  पर  भी  दूर

 प्रशन  कैसे  बना  लेते  हैं  ।

 श्री  रण  बहादुर  fag  :  मैंने  एक  पत्र  लिखा  था  कौर  मन्त्रालय  से  मूल  यह  उत्तर  मिला  था

 कि  यह  set  राज्यों  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।  यह  साधारण  प्रश्न  है  ।  राज्य  यह  मांग  करते  रहे  हैं

 कम  से  कम  कुछ  जानकारी  है”न्स्न्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  अप  का  प्रश्न  है  ?

 श्री  रणबहादुर  सिंह  :  मैं  यह  पुछना  चाहता  हूँ  कि  रोजगार  देने  की  सरकार  की  योजना

 क्या
 उन

 लोगों  तक  सीमित  है  जो  पहिले  ही  भूमि  पर  काम  कर  रहें  हैं  अथवा  उन  लोगों तक  है

 जिन्होंने  कुछ  शिक्षा  प्राप्त  की  है  ate  कभी  भी  बेरोजगार  क्योंकि वे  भूमि  पर  कार्य नहीं  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  सुभाव  है  ।

 श्री  बोरसी  :  ग्रामीण  रोजगार  की  जोरदार  योजना  गांवों  के  उन  कप-नियोजित  व्यक्तियों

 के  लिए  है  जो  वर्ष  भर  में  केवल  2  भास  के  लिए  नियोजित रहते  हैं  ।  यह  मुख्यता  शिक्षित

 बेरोजगारों  के  लिए  है  जो  इन  सभी  कार्यों  को  कौर  योजना  में  उल्लिखित  सभी  कार्यों  को  कर  सकते

 यदि  माननीय  सदस्य  ने  योजना  को  पढ़ा  है  हमने  सभी  माननीय  सदस्यों  को  उसकी  प्रति

 प्रेषित  की  उन्हें  पता  लगेगा  कि  हमने  वह  योजना  बताई  हैं  जिन  पर  किये  होना  है  भ्र ौर  इन

 योजनाश्रों  के  लिए  मुख्यता  कुशल  श्रमिक  ही  अपेक्षित  हैं  ।  3
 प्रतिशत  कार्य  कुशल  श्रमिकों  कौर

 न्य  लोगों  के  लिए  भी  रखे  गये  हैं  जिन्हें  काम  जायेगा  परन्तु  मुख्यता  यह  योजना  ग्रामीण
 क्षेत्रों  के  झ्र कुशल  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  है  ।

 थी  रणबहादुर  मैंने  तो  यह  जानना  चाहा  था  कि  क्या  श्रद्ध॑शिक्षित  बेरोजगार

 व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  किसी  योजना  पर  विचार  gar  है  |

 श्री  बोर  सिंह  :  मैं  यह  कह  सकता  हुं  कि  ग्रामीण  रोजगार
 की  इस  जोरदार  योजना  के

 अन्तर्गत  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  परन्तु यदि  वे  दूसरे  लोगों
 की  तरह  श्रकुदल  श्रमिकों के
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 रूप  में  कायें  करने  को  तैयार  हैं  तो  उन्हें  कोई  रोक  नहीं  सकता  परन्तु  सामान्यता  यह  कथित

 we  व्यक्ति  सड़कों  कौर  अन्य  योजनाओं  पर  काय  करना  पसन्द  नहीं  करते  ।  केवल

 ग्र कुशल  बेरोजगार  ही  यह  काले  करने  के  लिए  तागे  ara  हैं  ।

 श्री  लीलाधर  कट की :  क्या  सरकार  को  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लाखों  शिक्षित

 बेरोजगारों  द्वारा  इन  ग्रामीण  रोजगार  योजनायें  में  कार्य  करने  पर  कोई  आपत्ति  होगी  ?  सरकार

 को  क्या  आपत्ति  होगी  ?  राज्य  सरकारों  को  यह  विकल्प  कयों  नहीं  गया  कि  वे  इस  द्रुत

 कार्यक्रम  में  इस  प्रकार  के  लोगों  को  नौकरी  दे  सकें  ?  आपत्ति  क्या  है  ?

 श्री  बोर  तहत  सरकार  को  कोई  श्रोती  नहीं  परन्तु  दिक्षित  व्यक्ति  wart  अकर  इन

 योजनाओं  में  कार्य  करना  पसन्द  नहीं  करते  |  यदि  वे  इन  योजनाओं  पर  कार्य  करने  को  तत्पर  हैं

 तो  सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  शिक्षित  अथवा  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  के

 सम्बन्ध  में  क्या  उन्होंने  इस  द्र्त च्  कार्यक्रम  में  ga  की  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  कोई  मुल्यांकन  किया

 है  ?  यदि  कोई  मूल्याकन  किया  है  तो  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  है  कौर  यदि  नहीं

 तो  ऐसा  मुल्यांकन  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 श्री  दोर  सिह  :  हमने  ऐसा  मुल्यांकन  किया

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  रन  काल  को  नीरस  बनाने  में  माननीय  मंत्री  महोदय  श्राप

 की  खूब  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  यह  सम्बद्ध  प्रश्न  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  पहले  उन्हें  सुनें  कौर  तब  श्राप  fec  4 ofr
 MERI  या  करें  ।  उन्हें  सुने  बिना

 ही  श्राप  टिप्पणियां कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बोर  सिंह  :  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  प्रत्येक  जिले  में  1000  व्यक्तियों  को  10  महीनों

 के  लिए  रोजगार  मिलेगा  |  इसके  भ्रन्त्गंत  प्रति  जिले  में  3  लाख  श्रम  दिवस  होंगे  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  सिद्धांत  में  तो  यह  सब  ठीक  है  परन्तु  वास्तव  में  कितने  लोगों

 को  लाभ  है  ?

 श्री  दोर  fag  :
 यह  कार्यक्रम

 8
 राज्यों  में  चलाया  गया  है

 ।
 वर्षा  ऋतु  के  पश्चात्‌  कुछ

 wea  राज्यों  में  भी  यह  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  जायेगा  |

 > श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  क्या  यह  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  ?  मैंने  पूछा  दस

 मूल्यांकन  किया  गया  ?  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  ?  क्या  spit  तक  कोई  ऐसा

 मूल्यांकन  किया  गया  है  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  at
 इस  काय  में

 लगभग  3  महीने का  समय
 लगेगा

 ।  हमने 6  दल  नियुक्त

 किए  हैं  जो  कुछ  राज्यों
 का

 दौरा  करेंगे काम  जारी  है  ate  3  महीने  बाद  इसको  पुनर्विलोकन
 करेंगे  कि  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे  रिपोर्ट  हमें  3  महीने  तक  प्राप्त  हो  जाएगी  ।

 द अध्यक्ष  महोदय  :  इस  ast
 काफी

 समय
 लग  गया  है  |

 [I



 Oral  Answers  Saravana  14,  1893  (Saka)
 नला

 Shri  Ramavtar  Shastri  :  It  is  an  important  question.  I  wish  to  know  the  statewise
 details  of  the  unemployed  in  villages  and  whether  the  Government  has  formulated  any
 scheme  to  provide  jobs  to  those  peeple  and  how  many  have  been  absorbed  till  now.

 Shri  Sher  Singh  :  It  is  impossible  for  me  to  tell  the  number  of  unemployed  persons
 in  villages  ard  I  have  mentioned  earlier  the  num  ber  of  persons  that  will  be  absorbed  under

 the  scheme.  These  are  355  districts  in  the  country  and  one  thousand  persons  in  each  district
 will  be  given  employment.  The  work  is  going  on  in  8  states  and  people  are  being  provided

 jobs.  If  the  hon.  member  wants  specific  information  a  seprate  notice  should  be  given  for

 that  because  we  will  have  to  count  the  number  of  persons  in  every  village.  The  figures  are
 not  available  at  the  moment  but  I  can  name  the  states  where  work  is  going  on.  They  are

 Kerala,  U.P.,  Tamilnadu,  Maharashtra  and  parts  of  M.P.  and  West  Bengal.

 श्रीप्रि  यक़ीन  दास  मुंशी  :  अध्यक्ष  महोदय  यह  वह  वक्तव्य  नहीं  जो  हम  चाहते  हैं  ।

 श्री  शेर  सिंह
 :

 मैं  उन  सब  राज्यों  के  नाम  बता  देता  हूँ  ।  कुछ  माननीय  सदस्य  उठ  खड़

 हुए  ।

 Mr.  Speaker :  This  question  has  taken  a  lot  of  time,  if  the  hon.  members  want

 further  time  they  can  ask  for  half-an-hour  discussion  on  this  subject.

 श्री  प्र मर नाथ  विद्यालंकार  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  इस  योजना

 के  ware  दिया  जाने  वाला  रोजगार  स्थायी  होगा  अथवा  अस्थायी  ?

 श्री  बोर  fag:  यह  काय  वर्ष  में  केवल  10  महीने  के  लिए  दिया  जाएगा  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  The  question  is  quite  important  but  the  reply  is  not
 satisfactory.  Rs.  50  crores  were  alloted  in  the  interior  budget  for  removing  unemployment
 in  villages  but  the  hon.  Minister  is  not  in  a  position  to  tell  the  number  of  persons  who  have
 been  given  jobs  under  the  scheme.  I  wish  to  know  the  names  of  the  states  where  the  work
 has  not  started  yet  and  the  reasons  therefor  ;  Is  it  that  these  states  do  not  require  funds  or
 there  is  any  difficulty  in  granting  them  the  aid  by  the  centre.  The  hon.  Minister  has  said
 that  within  three  months  a  team  will  be  going  to  states  for  evaluation.  Three  months  have

 already  passed  may  I  know  whether  any  team  has  gone  to  different  states  or  not,  if  so,  the

 results  of  their  investigation  ?

 Shri  Sher  Singh  :  As  1  have  said  earlier  the  work  has  started  in  8  states  ard  the

 names  of  those  states  are:  Bihar,  U.  P.,  Keral,  M.  P.,  Maharashtra,  Tamilnadu,  Himachal

 Pradesh  and  West  Bengal.

 The  states  visited  by  the  team  are  :

 Madhya  Pradesh,  Tamilnadu,  Mysore,  West  Bengal,  Keral,  Bihar  and  Orrisa.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  I  wish  to  know  the  reasons  that  are  being  given  by  the

 states  where  work  has  not  started  so  far.  Is  it  that  they  do  not  want  funds  from  the  centre

 or  is  it  because  you  have  not  approved  their  scheme.  There  are  other  states  also  besides

 the  said  8  states.

 Shri  Sher  Singh:  Sanction  has  been  given  and  funds  have  been  provided  to  14

 districts  in  Ardhra  Pradesh,  10  districts  in  Asam,  17  districts  in  Bihar,  19  districts  in  Gujrat,

 18  districts  in  Haryana  and  7  districts  in  Himachal  Pradesh.  About  Jammu  and  Kashmir

 Mr.  Speaker  :  The  hon.  member  wants  to  know  the  reasons.
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 कृषि  मन्त्री  (sit  फरहीन  श्रली  :  मैं  सदन  को  सूचना  देना  चाहता  हूँ  कि  यह

 योजना  केवल  वर्तमान  वित्तीय  वर्द  के  प्रारम्भ  से  ही  चालू  की  गई  है  ।  योजना  के  स्वीकृत  किये

 जाने  के  पश्चात्‌  हमले  कुछ  fare  दिए  थे  जिनके  आधार  पर  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  को  प्रस्ताव

 भेजने  थे  ।  कई  राज्यों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ौर  जहां  इस  सम्बन्ध  में  कायें  प्रारम्भ  करने

 में  कुछ  विलम्ब  हो  रहा  है  उसका  एक  मात्र  कारण  यह  है  कि  हमें  उन  राज्यों  से श्रभी तक तक

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  कौर  हमने  भी  राज्यों  को  जल्दी  से  जल्दी  प्रस्ताव  भेजने  का  अनुरोध

 किया है  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  पर्चम  बंगाल  के  कुछ  भागों  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बाढ़  से

 हुए  क्षति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  विचार  व्रत  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गतਂ  पश्चिम  बंगाल

 के  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशि  में  विधि  करने  का  है  ?

 श्री  फखरूद्दीन  प्रो  अहमद  जहां  तक  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  है  हम  wafer  राशि  में

 बुद्धि  नहीं  कर  सकते  लेकिन  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों को  भ्रमण  रूप  से  सहायता  की  जा  सकती है

 कुछ  माननीय  सदस्य  उठ  GS  हुए  |

 परिचय  बंगाल  सरकार  द्वारा  जानो  किए  गए  श्रध्यादेशों  को

 सांविधिक  स्वन  देने  के  लिए  विधान  बनाना

 *  [  599,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  ज्योतिर्मय  aq  :

 क्या  श्रम  ale  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  श्रमिकों  के  लिए  सेवानिवृत्ति  पर  मिलने  वाली  ग्रे  ड्यूटी

 स्वर  तालाबन्दी  के  लिए  नोटिस  की  श्रद्धा  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  द्वारा
 28  1971  को  अपने  त्याग-पत्र  से  पुर्व  जारी  किये  गये  अध्यादेशों  को  सांविधिक  रूप  देने  के

 लिए  शीघ्र  ही  कानून  बनाने  का  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उ।-मंत्री  (sit  बालगोविन्द  पश्चिम  बंगाल
 wear  ara  ग्रेच्युटी  के  भुगतान  सम्बन्धी  1971  को  एक  अधिनियम  द्वारा
 बदलने  का  प्रशन  विचाराधीन  है  ।  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों
 की

 तालाबन्दी  के  लिए  नोटिस  की  अवधि  के  बारे  में  कोई  अध्यादेश  जारी  नहीं  किया  था  ।

 sat  नहीं  उठता  |

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  उपदान  भुगतान  अध्यादेश  5  जून  को
 प्रख्यापित  किया  गया  था  ।

 राज
 5

 अगस्त  है
 ।

 दो  महीने  गुजर  गये  हैं  हम
 यह

 जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  यह  सच  है  कि हरनेक  वाणिज्य  मण्डल  नियोक्ताओं  के  yay  संगठन  वक्तव्य  जारी  क  र  रहे  हैं  तथा  सरकार पर  कई

 प्रकार  से  दबाव  डाल  रहे  हैं  जिससे  यह  श्रष्यादेश  व्यय गत  (  laps)  हो  जाए  भ्र ौर  इसे  अधिनियमित
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 न  किया  जा  सके  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  बात  का  श्रीनिवासन  देंगे  कि  इस  अध्यादेश  को  व्यय गत

 नहीं  होगे  दिया  are  रा  इ  IN  Ail एसਂ  a  yo  OT oe at  Bil  at
 शक पा  orf AIG दि ल

 नियमित  किया  जायेगा  |

 वाणिज्य  मण्डलों  अ्रयवा  अन्य श्री  ate  पुर नं बास  eat  श्र  Al(To  के ०

 नीति  स्त्रियों  द्वारा  कुछ  भी  वक्तव्य  दिये  जाते  रहे  हमें  इससे  कोई  मतलब  नहीं  ।  इस  अध्यादेश

 को  व्यय गत  नहीं  होते  दिया  |

 थे  इन्दजोत  गुप्त  :  जहाँ  तक  फैक्टरी  बंद  करने  के  लिए  सुचना  की  अवधि  सम्बन्धी

 भ्र थ्या देश  का  सम्बन्ध  है  मेरा  विचार  है  वह  इसलिए  प्रख्यापित  नहीं  किया  गया  कि  केन्द्र  की  सहमति

 प्राप्त  करने  का  समय  नहीं  रहा  था  ;  मैं  यह  हूँ  कि  अब  इस  श्रथ्यादेश  की  स्थिति

 क्या  है
 ?

 इसे  केन्द्र  को  भेजा  था  क्या  केन्द्र  इस  पर  भ्र भी  तक  विचार  कर  रहा  है  अथवा  इसे

 अनुमोदित  कर  दिया है  ।  क्या  केन्द्र  इसे  राष्ट्रपति  अधिनियम  के  रूप  में  लाने  पर  भी  विचार

 करेगा  ?

 श्री  प्यार  के ०  खाडिलकर  :  फैक्टरी  बंद  करने  के  लिए  ag  सुचना  waft  सम्बन्धी

 देश  इसलिए  प्रस्थापित  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  जनतांत्रिक  मिली  जुली  सरकार  ने  त्यागपत्र  दे

 दिया  था  |  किन्तु  केन्द्र  ने  कुछ  संशोधनों  के  साथ  इस  पर  अपनी  मंजूरी  दे  दी  थी  ।  पुरे  मामले

 पर  फिर  से  विचार  हो  रहा  है  कौर  इसे  अ्रघिनियमित  किया  जाएगा  |

 श्री  ज्योति  बसु  :  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  कानून  को  अखिल  भारतीय

 आधार  पर  प्रस्तुत  करने  का  है  जिससे  कि  देश  भर  में  सभी  प्रकार  के  श्रमिकों  को  इससे  लाभ  हो

 सके  ?  यदि  हाँ  तो  कितनी  जल्दी  ate  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  1967  से  wa

 ap  पश्चिम  बंगाल  से  ऐसी  कितनी  मद  केन्द्र  के  पास  arg  हैं प्र ौर  उनमें  से  कितनी  मदों  पर

 राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ?

 श्री  श्रार०  के०  खाडिलकर
 :  मैं  आपके  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  को  नहीं  समझ  पाया  ।  जहाँ

 तक  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  है  इसे  कार्यरूप  देने  के  लिए  इस  महत्वपूर्ण  श्रम  कानून  के  सम्बन्ध  में

 हम  एक  निश्चित  प्रक्रिया  को  अरपना  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  के  प्रश्नों  को  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में

 जो  कि  एक  त्रिपक्षीय  निकाय  पूछा  जाता  है  ।  सम्बद्ध  get  पर  भी  वहां  चर्चा  होगी  तद्ठुपरान्त

 इसे  कार्यरूप  दिया  जायेगा  ।  कुछ  waters  परिस्थितियों  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस

 देश  को  प्रस्थापित  था  ।  इन  परिस्थितियों  को  विचाराधीन  रखते  हुए  हम  इस  भ्र ध्या देश  को

 लागू  जहाँ  तक  इसे  अखिल  भारतीय  रूप  देने  की  केरल  में  उपदान  सम्बन्धी  कानून

 पहले  से  ही  लाग ूहै  ।  हम  चाहते हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  केन्द्रीय  कानून  लागू  किया  जाये

 जिसकी  व्याप्ति  सभी  श्रमिक  वर्गों  तक  हो  ।

 श्री  ब्योतिवय  बसु  इसका  ot  यह  gar  कि  शीघ्र  ही  इस  विषय  पर  राष्ट्रीय  स्तर  का

 कानून  बनाया  जायेगा  ।  मेरा  दूसरा  set  जिसे  श्राप  समझ  नहीं  यह  था  कि  1967  जब

 से  कांग्रेस  विरोधी  शक्तियों  ने  सरकार  का  गठन  किया  इन्होंने  केन्द्र  की  मंजूरी  के  लिए  1967

 के  met  में  दौर  1967-70  में  दो  बार  कुछ  कानूनों को  भेजा  था  ।  क्या  श्राप  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  उनमें  से  कितने  बिल  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  दिये  बिना  वापिस  भेज  दिये  गये  ?

 भ्रध्यक्ष  मही दय  :  यह  एक  नया  श्रवन  है  ।
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 श्री  छुरे 0०  के०  रुचिकर  :  मेरे  लिए  यह  बता  पाना  कठिन  होगा  कि  कितने  अवसरों  पर

 कितने  विधेयक  मंजूरी  के  लिए  भेजे  गये  कौर  (RAT  मंजूरी  के  वापस  किये  गये  |

 श्री  ज्योति  बसु  :  मजदूर  संघों  को  मान्यता  देने  के  बारे  में

 शी  कार  के०
 खाडिलकर

 :  इसके  लिए  पूर्वे  सुचना  दी  जाये  |

 श्री  प्रिया  जनदास  मुन्शी  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  जनतांत्रिक  मिली  जुली  सरकार

 के  भंग  होने  के  बाद  राष्ट्रपति  शासन  के  लागू  होने  पर  यह  घोषित  किया  गया  कि  जनतांत्रिक

 मिली  जुली  सरकार  जो  कि  पच्चीस  बंगाल  की  जनता  से  वचन-बद्ध  के  अधूरे  छोड़  काम

 को  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीन  कायें  कर  रही  सरकार  पुरा  करेगी  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि

 पश्चिम  बंगाल  के  मामलों  के  वर्तमान  प्रभारी  मन्त्री  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय  यह  पहले  मन्त्री  श्री  नाग

 ने  केन्द्र  सरकार  से  इस  अध्यादेश  के  बारे  में  कौर  इस  पर  शीघ्रता  से  स्वीकृति  देने  के  बारे  में  बातचीत

 की  है  यदि  हाँ  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  कार  Fo  खाडिलकर  :  मैं  इसका  उत्तर  पहले  ही  दे  चुका  हूँ  ale  श्री  सिद्धार्थ  शंकर

 राय  भी  इस  योजना  में  काफी  रुचि  ले  रहे  हैं  श्प्रौर  जैसा  कि  मैंने  कहा  दोनों  श्रव्यादेशों  को  कानूनी

 रूप  दिया  जायेगा  |

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न-श्री  मुहम्मद  शरीफ  |

 श्री  डोनेन  भट्टाचापं  :  मैं  एक  get  पुछना  चहता  हूँ  ।

 mean  महोदय  :  श्री  ज्योति  बसु  ने  पूछ  लिया है  ।  वहू  आपके  अपने  भ्रादमी  हैं  ।

 श्री  डोनेन  भट्टाचार्य  :  लेकिन  ये  मेरा  get  नहीं  पुछ  सकते  ।

 श्री  ज्योति  बसु  :  एक  कांग्रेस  सी  को  भ्रनुपुरक  प्रश्न  की  भ्रनुमति  देने  के  बाद  दूसरे
 कांग्रेसी  को  दूसरा  प्रदान  पूछने  की  अनुमति  न  दें  ।

 meat  महोदय  :  कयों  नहीं  ?  शांति  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  यह  अ्रापका  पक्षपातपूर्ण  दृष्टिकोण  होगा  ।  प्रश्न  काल  के  दौरान

 यदि  विरोधी
 दल

 के  सदस्य प्रचार  नहीं  मिलता  तो  प्रश्न  काल  का  क्या  लाभ है  ?

 श्री  ज्योति
 बसु  :  जब  श्राप

 एक
 कांग्रेस  सी  को  अनुपूरक प्रदान  पूछने

 की  ata देते  हैं  तो

 दूसरे  को  न  दिया  कीजिये  ।

 meas  महोदय  :  संख्या
 के  अनुसार इस  प्रणाली  का  पालन हम  लोक  सभा  से  करते

 are  हैं  व्यवधान  शाति  ।  मैं  afi
 इसके  शभ्रनुसार  नहीं  चलता  लेकिन  दोनों  पक्षों

 के  प्रति  समानता  का  बर्ताव  करना  पड़ता है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 मैं  इस  सदन  का  सदस्य  सन  1957 से  हूँ  ।  प्रश्नों का  बैलट  किया जाता  है  दौर  जो  सदस्य  प्रश्नों  की  सुचना  देते  उन्हें  बोलने  का  अवसर  सिलना  चाहिये ।  श्राप
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 ws  oxsy यदि  विदेशों  को  हटा  दें  तो  हम  नूर  काल  मं  ART  का  बड़ा  तगा NUT  @
 >

 मैं  नहीं  arma  कि

 हर  सदस्य  बैलट  होकर  गुजरेंगे  (#2937)  ।  मुझके  सुनें  ।  यदि  श्राप  संख्या  पर  विचार  करते

 हैं
 तो  उस  बारे  मैं  यह  कहूंगा  ।  (74114)  ।  हर  एक  की  कौर  चिल्लाओ  का  प्रयत्न  न  करें  |

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  शांति  अप  में  कोई  बात  न  करें  ।  इन्हें  सुनते  दीजिये  |

 श्री  एस०  एस ०
 बनर्जी  :  जो  व्यक्ति  wera  महोदय  की  नजर  पकड़  लेता  है  उसे  बोलने

 का  श्रवसर  मिल  जाता
 है

 ।  मेरी  अध  50  वर्ष  है  ।  बार-बार  खड़ा  होने  में  ga  कोई  आनन्द

 नहीं  पिलता  |  (sa Tat7)  ।  रन  पुछना  हमारे  लिये  कठिन  हो  जायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  श्री  aia  कृपा  करके  बैठ  जायें  |  wa  मैं  श्री  बनर्जी

 की  बात  को  समय  सकता  हूं  ।  पिछली  बार  प्रथा  बिल्कुल  विपरीत  थी  ।  दो  इस  कौर  से  कौर  एक

 इस  कौर
 से  ।  मैं  इस

 बात  को  मानता  हूँ  कि
 कुछ  सदस्य  प्रदान  पूछे  बिना  ही  wer  लोगों  का

 अवसर  छीन  लेते  हैं  ।  ऐसी  बातों  को  टालते  के  लिए  मैं  बहुत  सचेत  हूं  ।  मैं  केवल  यही  कहता हूँ
 कि  यदि  श्राप  अ्रनुपुरक  प्रश्न  पुछना  चाहते  हैं  तो  areal  परिश्रम  करना  चाहिये  तथा  अपने  प्रश्नों

 को  बैलट  के  लिये  भेजना  चाहिये  ।  अन्य  लोगों  का  अवसर  न  छीने  ।  जो  सदस्य  खड़ा  होता

 वह  सोचता  है  कि  केवल  वही  खड़ा  है  लेकिन  20  सदस्य  उसके  पीछे  खड़े  होते  हैं  पौर  30  सदस्य

 दूसरी दौर  खड़े  होते  है ं।

 श्र  दिनेश  भट्ठा चाय  :  कुछ  सदस्य  आपकी  नजर  कौर  कान  को  पकड़ने  का  प्रयत्न  करते

 हैं  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आंखें  घूमती  रहती हैं  ।

 श्री  ज्योतिनगर  बसु  :  नियम  50  के  भ्रमित  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूँ

 meat  महोदय  :  मै  बात  सुन  सकता  व्यवस्था  का  प्रशन  नहीं  ।

 श्री  ज्योति  बसु  :  नियम  स्पष्ट  है  ।  श्राप  बोलने  से  रोक  नहीं  सकते  |

 श्राव्य  महोदय  :  मुझे  नियमों  की  जानकारी  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :  फिर

 भी  श्राप  यह  कह  रहे  हैं
 ।

 यदि  एक  कांग्रेसी  के  अनुपूरक  प्रशन

 पूछने  की  भ्र नुम ति  दी  जाती  है  तो  दूसरे  कांग्रेस  सी  के  अनुपूरक  seq  पूछने  की  अनुमति  नहीं  दी

 जानी  चाहिये  |

 श्री  एस०  ए०  सदन  के  निर्दलीय  सदस्यों  को  नहीं  भूला  जाना  चाहिये  ।  हमें

 कभी  भी  अवसर  नहीं  सिलेगा  |

 |  | {  es  प्  ह उर  at  सेक्टर Fe  एक wo  अ  एक  पूछेंगी  t अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  तरह

 श्री  डोनेन  भट्टाचार्य  :  हमें  टालने  वाले  उत्तर  मिल  रहे  श्री  इन्द्रजीत गुप्त  के  प्रश्न  के

 दूसरे  भाग  का  उत्तर  मन्त्री  महोदय  ने  जान  ब्रुक  कर  टाला  है
 ।  मैं  उनसे  जानना  चाहता  था

 कि
 क

 16



 ने
 3  1971

 हिरन
 मौखिक  उत्तर

 ae  ys अध्यक्ष  महोदय
 :

 कई  लोग  VQ  धन  पूछना  चाहते हैं  ।

 at  data  भट्टाचार्य  :  लेकिन  आपने  भ्र नुम ति  नहीं  दी  ।  हमारे  राज्य  में  चार  सौ  कारखाने

 रहे  यह  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?

 aq  1971  1972  के  दौरान  नेफा  के  पैंतीस  क्षेत्रों  से  घान

 तथा  न्न्प  फसलों  का  उत्पादन

 *  1601.  श्री  सी०  सी०  गोहेन  :

 कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1971-72  के  दौरान  नेफा  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  घान  तथा  अन्य  फसलों  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  भ्रमित  उपज  देने  वाले  आधुनिकतम  बीजों  द्वारा  द्र
 त  फसल

 कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  का  है  ;  WIT

 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  सम्बन्धी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जगन्नाथ  :  चावल  तथा  अन्य  फसलों

 की  भ्रमित  उत्पादनशील  किस्मों  के  सम्बन्ध  में  खेत  प्रदान  बहुदेशीय  फसल  शुरु  करना

 किसानों  का  प्रशिक्षण  तथा  विस्तार  कर्मचारी  वर्ग  के  लिए  प्रबोधन-पाद्यक्रम  इरादी  कुछ  ऐसे  कदम

 हैं  जो  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  उठाए  गये  हैं  ।

 तथा  :  चावल  तथा  मर्कज़  की  अधिक  किस्मों का  कार्यक्रम  वर्ष

 1969-70  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा है  ।  वर्ष  1970-71  के  दौरान  लगभग  1130  हेक्टर  क्षेत्र

 में  चावल  कौर  160  है  क्टारक्षेत्र  में  मकई  की  खेती  की  गई  वर्ष  1971-72  के  दौरान  1620

 हैव टार  क्षेत्र  में  चावल  280  हेक्टर  क्षेत्र  में  मकई  की  खेती  करने  का  लक्ष्य  है  ।

 प्रदर्शनों
 द्वारा  गेहूँ

 ae
 संग  की  खेती  शरु  की  जा  रही  है  ।

 बंगला  देश  के  शाबाशियों  फर  अतिरिक्त  व्यय  हेतु  धन  का  नियतन

 *  1602.  श्री  सी  ०१  Ho  चन्द्रभान  :  at  त्रिदिव  चौधरी  :

 att  सल् लिका जु  a  :

 कया  श्रम
 प्रौढ़  गुना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  !

 क्या  भारत  में  शरण  लेने  वाले  बंगला  देश  के  शरणार्थियों के  लिए  बजट  में  की  गई
 60  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  अपेक्षा  अ्रघिक  व्यय  होगा  ;  भ्र

 यदि  तो  शरणार्थियों  पर  होने  वाले  अतिरिक्त  व्यय  को  सरकार  किस  प्रकार  पूरा
 करेगी ?
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 Oral  Answers  August  5,  1971

 श्री  कौर  पर नं बास  मंत्रालय  में  उप सन् त्री  (at  बहा  ल  Uttae mf  नद  हां  ।

 खरच  होने  वाले  भ्र ति रिक्त  व्यय  को  कुछ  तो  नकद  कौर  सामान  के  रूप  में  प्राप्त  हो

 रही  विदेशी  कौर  कुछ  देश  के  वर्तमान  साधनों  के  एकत्रीकरण  से  पुरा  किया  जायेगा  ।

 श्री  चन्द्रजीत  :  क्या  सरकार  ने  सम्भावित  अतिरिक्त  व्यय  का  कोई  झ्रनुमान  लगाया  -~ <3

 भ्र ौर  यदि  तो  अनुमानित  राशि  कया  है  ?  इसमें  से  कितनी  सहायता  विदेशों  से  जायेगी  wie

 न्यायिक  साधनों  द्वारा  कितनी  राशि  जुटाई  जायेगी  ?

 श्रम  शहर  पुनर्वास  मन्त्री  शरार ०  के०/खाडिलकर)  :  सरकार  ने  60  करोड़  रु०  का

 श्रीमान  लगाया  था  |  यह  अनुमान  25  लाख  दरबारियों  के  लिए  कुछ  समय  के  लिये  था  ।  लेकिन

 अब  7174(00  दशररार्थी  झरा  गये  हैं  ।  इनका  जाना  we  भी  जारी  कभी  ये  श्रमिक  संख्या

 में  ord  हैं  श्र  कभी  कम  संख्या  में  इनका  जाना  बन्द  होने  या  कम  होने  के  कोई  भी  लक्षण  नहीं

 फेते  ग्रनुमान  के  अनुसार  जब  हमें  इनके  पोषण  तथा  चिकित्सा  शादी  के  लिए  दो  सौ  करोड़

 रु०  की  श्रावश्यकता  होगी  ।  जैसा  कि  मैं  बता  चुका  हूँ  हमें  कुल  99  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 सहायता  का  श्राइवासन  मिला  है  ।  अरब  हमें  कुल  840  करोड़  रुपये  की  सहायता  मिली  है

 जिसमें  से  2'06  करोड़  नकद  तथा  शेष  पाईप लाईन  के  रूप  में  मिली  है  ।

 श्री  चन्द्रप्पन  :  क्या  इसका  at  यह  है  कि  सरकार  को  दो  सौ  करोड़  रु०  के  कर  लगाने

 पड़ेंगे  ?

 श्री०  कार  Fo  खाडिलकर
 :  हमारे  भ्रनुमान  के  भ्रनुसार  दो  सौ  करोड़  रु०  का  अतिरिक्त

 व्यय  होना  हम  साधन  जुटायेंगे  |  इसके  लिए  चाहे  कर  लगाने  पड़ें या  कुछ  a  करना

 कपड़े  ।  लेकिन  जो  लोग  बंगला  देश  के  लोगों  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  वह  इस  थोड़े  से  रोक
 को

 अनुभव  नहीं  करेंगे  |

 शो  मल्लिका  न  :  विदेशों  से  बंगला  देश  के  लिए  नकद  तथा  अन्य  रूप  में  कितनी  सहायता

 प्राप्त  हुई  भ्र ौर  कितनी  सहायता  का  श्राइवासन  था  ?  क्या  किसी  अरब  देश  ने  सहायत  प्रदान  की

 है
 ?

 शराबियों  को  कितनी  पोखरा  तथा  वस्त्र  सम्बन्धी  सहायता  दी  गई  ?

 श्री  कार  के
 ०  खाडिलकर :  मैं  gies दे  चुका  हुँ  fatal से  कुल

 मिलाकर
 99

 करोड़

 रु०  की  सहायता  का  श्रीनिवासन  मिला  था  ।  किन्तु  वास्तव  में  हमें  सभी  तक  नकद  सहित  केवल

 8:40  करोड़  रु०  की  ही  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ।  मेरे  विचार  में  किसी  भी  अरब  देश  से  सहायता

 प्राप्त  नहीं  हुई
 है  ।  संयुक्त  अरब  गणराज्य  ने  श्राइवासन  दिया  है  लेकिन  सहायता  अभी  तक  प्राप्त

 नहीं हुई  है  ।

 श्री  चि ताम रिण  पाशिपग्रही  :  भ्र नुमा नित  waft  छः  महीने  की  थी  ।  श्री  अनुमान

 400  करोड़  तक  चला  गया  है  ।  क्या  इसके  लिए  12  महीने  की  wale  निश्चित  की  गई  प्रौढ़

 कया  यह  अनुमान  18  महीनों  में  800  करोड़  तक  पहुंच  जायेगा  ?

 श्री  श्रार०  के०  खाडिलकर :  माननीय  सदस्य  ने  ध्यान  से  सुना  ।  मैंने  कहा  कि  aq

 दो  सौ  करोड़  रु०  का  अ्रनुमान  है  क्योंकि  हमने  बजट  में  रखे  गये  दो  सौ  करोड़  रु० व्यय  कर  दिये

 है  ।  प्रशन  केवल  समय  का  है  ।  हमें  ara  है  कि  बहुत  शीघ्र  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  जायेगी  कौर
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 लिखित  उत्तर 14  1893
 बब्बन ना निन ए

 पैदा  की  जावेगी  जिसके  अनुसार  शरणार्थी  अपने  घरों  को  वापस  जा  सकें  ।  लेकिन  यह  कहना

 कठिन  है  कि  यह  सब  महीनों में  हो  जायेगा |  इसमें  कुछ  भ्र ौर  समय  लग  सकता  है  ।  हम  इस

 बात
 को

 निश्चित  रूप  से  मानते  हैं  कि  शरणार्थियों  को  वापस  अपने  घरों  को  जाना  पड़ेगा  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  प्रत  काल  समाप्त  |

 भरी  ज्योति  बसु  :  हम  इस  पर  त्रांग  घण्टे  की  चर्चा  चाहते  हैं  क्योंकि  यह  एक  महत्वपूर्ण

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्हें  यथा  नियम  इसकी  सुचना  देनी  पड़ेगी  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ध्रासनसोन  कोयला  क्षेत्र  के  बारे  में  समिति  की  नियुक्ति

 *  15094.  श्री  वीरेन्द्रा सह  राव  :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आसनसोल  कोयला  क्षेत्र
 के

 मामलों  के  बारे  में  रिपोर्ट  देने  के  लिए

 किसी  समिति  की  नियुक्ति  की  है  ।

 यदि  तो  उक्त  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  कौर  समिति  के  निर्देश-पद

 क्या  है  ;  भ्रांत

 समिति  पता  प्रतिवेदनਂ  सरकार  को  कब  तक  प्रस्तुत कर  देगी  ?

 इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  मोहन  कुमार  :  नहीं  ।

 कौर  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  निगम  केरल  के  कमंचारियों  दारा  हड़  ताल

 *  1595.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  केरल  राज्य  के  कम  चोरियों  ने  भ्रपनी  मांगों  के  समर्थन

 में  समस्त  राज्य  में  5  1971  को  हड़ताल  की  थी  ।

 a> तो  कर्मचारियों  की  मुख्य  मांगें  क्या  थीं  थ
 न
 ज्वार

 कया  उनकी  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  ठोस  कौर  तत्काल

 वाही की  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 श्रण्णासा हे  पी०  :  भारतीय  खाद्य  निगम

 के
 कमं  चोरियों

 द्वारा  केरल  राज्य  में  कोई  श्राम  हड़ताल  नहीं  की  गई  थी  |  केरल  में  काय
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 कर  रहे  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  ने  3-7-1971  शौर  7-7-1971  के  बीच  बेकहम

 छोड़े  हड़ताल  की  थी  |

 संघ  की  मुख्य  माँग  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  की  वापसी  के  परिणाम  स्वरूप

 निकली  रिक्तियों  को  राज्य  सरकार  के  नये  प्रतिनियुक्त ों  से  भरने  के  विरुद्ध  थी  ।  संघ  ने  मांग  की

 थी  कि  यदि  राज्य  सरकार  से  प्रतिनियुक्त ों  को  लेना  ही  पड़े  तब  उन्हें  केवल  निम्न  ग्रेड  के  पदों

 पर  ही  लिया  जाना  चाहिये  ।

 जी  संघ  की  माँग  पर  समभौता  हो  गया  था  जिसके  परिणाम  स्वरूप  संघ  ने  7

 1971  को  अपना  ५५ अ्रान्दालन  वापस  ले  लिया  था  ।

 डेरी  उद्योग  के  लिए  अ्रधघिक  उत्पादन  वाला  पैकेज  कार्यक्रम

 *  1598,  श्री  ato  एन०  पी०  fag  ;

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  भ्रनुसंधान  संस्थान  ने  डेरी-उद्योगों  लिए  अधिक  उत्पादन  वाला

 पैकेज  कार्यक्रम  बनाया है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी  हाँ  ।

 डेरी  के  इस  पैकेज  कार्यक्रम  में  :

 (1)  afore  दूध  देने  वाली  डेरी-पशु  ;

 (2)  उचित  फसल  हेर  फेर  कार्यक्रम  का  विकास  ;

 (3)  उचित  पद्धतियाँ  ;

 (4)  उचित  स्वास्थ्य  नियन्त्रण  ;  कौर

 (5)  पर्याप्त  ऋण  सुविधायें शामिल  हैं  ।

 समाचार  पत्रों  तथा  समाचार  एजेन्सियों  में  कर्मचारी  संस्थानों  महासंघ

 *  1600.  att  मुहम्मद  दारो  :

 क्या  श्रम  ate  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  के  महामंत्री  ने  समाचार  पत्रों  तथा  समाचार

 एजेन्सियों  में  कमंचारी  संस्थानो ंका  wy  महासंघ  बनाने  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया है  ;

 शौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया  है
 कौर  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 ys
 arm  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  भार०  के०  :  )  शौर  :

 इस  प्रकार  का
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 ा
 लिखित  उत्तर

 महासंघ  स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  बारे  में  हमने  कुछ  रिपोर्ट  देखी  हैं  ।  यह  अनिवार्यतः

 ऐसा  मामला  है  जिस  पर  सम्बन्धित  संघों  द्वारा  विचार  कौर  निर्णय  किया  जाना  है  ।

 बीज  निगम  द्वारा  सतर  राज्य  में  स्थापित  संगठनों  की  कार्यक्षमता

 *  1603.  1.0  धर सं राव  शरण प्पा  प्र फजल पुर कोर  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि :

 क्या  मसूर  राज्य  में  बीज  निगम  द्वारा  स्थापित  संयंत्र  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार

 कार्य  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  संयंत्र-वार  क्षमता  कितनी-कितनी  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वे  संयंत्र  अपनी  पुरी  क्षमता  से  काय

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झ्ण्णाप्ाहेब  पी०  शिन्दे  :  राष्ट्रीय  बीज  निगम

 ने  मैसूर  में  जामखण्डी  तथा  नामक  स्थानों  पर  सोन  बीज  परिसस्करण  संयत्र

 स्थापित  किये  थे  ।  परन्तु  भ्र भी  ये  wot  अपेक्षित  क्षमता  के  अनुसार  कायें  नहीं  कर
 रहे  हैं  ।

 हवेली  तथा  जामखंडी  में  स्थापित  प्रत्येक  संयत्र  की  क्षमता  7,000  क्विन्टल  विधिक

 है  जबकि  घटप्रभा  संयत्र  प्रति  वर्ष  3,000  क्विन्टल  बीजों  का  परि संस्करण  कर
 सकता

 हैं  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  इन  संयत्रों  के  कार्य  का  पुनरीक्षण  किया  है  ate  घट प्रभा  में

 परि संस्करण के  लिए  बीजों  की  अल्प  मात्रा  प्राप्त  होने  के  कारण इस  संयंत्र  को  बन्द  कर  देने  का

 किया  गया  है  ।  हवेरी  तथा  जामखंडी  परि संस्करण  संयंत्र  के  खास-पास  का  बीज  उत्पादन

 क्षेत्र  में  वृद्धि  की  जा  रही  जिससे  कि  संयत्रों  की  क्षमतानुसार उन्हें  बीजों  की  प्राप्ति  हो  सके  कौर

 वपूर्ण  सक्षम  एकको के  रूप  में  कार्य  कर  सके ं।

 दुर्गापुर  इस्पात  श्राफिसस  एसोसिएशन  द्वारा  किया  गया  सत्याग्रह

 *  1604.  श्री  सुबोध  हुं सदा  :

 क्या  इस्पात  प्रौढ़  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  श्राफिससे  एसोसिएशन  ने  1971  के  प्रथम  सप्ताह  में

 महा-भ्रघीक्षक  के  कार्यालय  के  सम्मुख  सत्याग्रह  था  ;

 यदि  तो  इस  सत्याग्रह  के  कारण  wk

 कया  उनकी  माँग  पुरी  कर  दी  गई  है  ?

 इस्पात  शौर  खान  मन्त्री  मोहन  कुमार  :  :  हाँ  ।  दुर्गापुर  इस्पात
 कारखाने  के  कुछ  अधिकारियों  ने  5-7-71  से  सत्याग्रह  किया  था  शरर  इसमें  उनकी  एसोसिएशन
 उनके

 साथ  थी  ।
 20-7-71

 की  रात्रि  से  यह  सत्याग्रह  समाप्त कर  दिया  गया  है  ।
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 Written  Answers  August  5,  1971

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  गैर-प्रबन्धकीय  पदों  से  प्रबन्धकीय

 पदों  पर  पदोन्नत  किये  गये
 कम  चोरियों

 के  लिए  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना  होता  है  तथा

 परीक्षा  पास  करनी  होती  है  रोक  उसके  पश्चात्‌  ही  वे  aries  वेतन  बृद्धि  पाने  तथा  स्थायी  किये

 जाते  के  पात्र  बन  सकते  हैं  ।  उत  weak  को  जो  परीक्षा  में  पास  नहीं  हुए  वार्षिक  वेतन

 वृद्धि  नहीं  दी  गई  थी  ।  ऐसे  अ्रविकारी  प्रशिक्षण  अथवा  परीक्षा  के  बिना  ही  प्रबन्धकीय  पदों  में

 वार्षिक  वेतन  वृद्धि  तथा  स्थायीकरण  के  लिए  दबाव  डाल  रहे  थे  ।

 नहीं  ।

 पूरी  ale  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  तम्बू  की  बल्लियों  की  खरीद

 *  1605.  डा०  कर्णीसिंह  :

 राजमाता  कृष्ण  कुमारी  जोधपुर  :

 कया  पूरी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्ति  ate  निपटान  के  महानिदेशक  ने  1969  में  कई  फर्मों  को  दिये  गये

 ठेके  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  रद  की  गई  ag  की  बल्लियों  को  खरीदा

 क्या  बल्लियों  के  मुल्य का  भुगतान  मूल  ठेके  में  दी  गई  दर  से  बहुत ऊची  दर  पर

 किया  गया  था  ;

 यदि  तो  te  किये  माल  को  ठेके  की  दरों  से  बहुत
 ऊ  ची  दरों  पर  खरीदने  के

 कारण है

 इस  कारण  सरकार  को  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी ;

 इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  ,  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पति  मन्त्री  डी०  कार  :  हाँ  ।

 सिवाय  एक  मामले  जिसमें  खरीद  कुछ  कम  दर  पर  की  गई  थी  ;

 git  ate  निपटान  महानिदेशालय  रह  किये  गये  सामान  की  खरीद  नहीं  कौर

 सर्दी  टेंडर  मांगे  जाते  तथा  निर्धारित  विशिष्टियों  के  भ्रनुरूप  सामान  के  लिए  ही  काडर  दिए

 जाते  हैं  ।  तो  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि  निरीक्षणालय  कौर  परेषिती  द्वारा  कुछ॑  प्रवान

 बल्लियों  को  पारित  |  स्वीकृत  कर  दिया  गया  था  |  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इस  मामले  की  जाँच
 कर  रहा

 है  ।  इस  मामले
 टेंडर  द्वारा  प्राप्त  न्यूनतम  स्वीकार  दरों पर  ही  काडर  दिये  गये  थे  ५  सात

 मामलों  इस  प्रकार  से  प्राप्त  ठेके  की  दरों  से  अधिक  ale  req  मामले  में  कम  ।

 सामान  की  खरीद  में  कुल  अतिरिक्त  जिसमें  बिक्री-कर  भी  शामिल  लगभग

 6,  97  लाख  रुपये  होता  है  ।

 मामले  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।
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 1893

 लिखित  उत्तर

 जादुगुडा  स्थित  भारतीय  य्रेनियस  निगम  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 *  1606.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :

 क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जादुगुडा  में  स्थित  भारतीय  यूरेनियम  निगम  लिमिटेड  के  कम चा  रियों  ने  5

 1971  से  हड़ताल  कर  रखी है  ;

 यदि  तो  हड़ताल  करने  के  क्या  कालरा  हैं  ;  कौर

 क्या  उक्त  निगम  के  प्रबन्धकों  ने  कर्मचारियों  के  हितों  को  हानि  पहुंचाने  हेतु  भर्ती

 सम्बन्धी  शर्तों  का  उल्लंघन  किया  है
 ?

 श्री  शौर  पुनर्वास  स्त्री  श्री  avo  के०  :  जी  नहीं  ।

 set  नहीं  उठता
 ।

 जी  नहीं  ।

 यारो  पानी  में  घान  की  करने  सम्बन्धी  अनुसन्धान

 *1607.  श्री  माध़्यम  हवलदार :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खारी  पानी  में  धान  की  खेती  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकर  कोई  ग्रनुसन्धानਂ

 करा  रही  है  ;

 यदि  उसमें  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णास।हिब  पी०  दीवाने  जी
 हों  खारी  भूमि

 तथा  खारी  पानी  के  श्रवस्थाओओं  में  धान  की  खेती  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  भूमि  क्षारीयता

 अनुसन्धान  करनाल  कौर  पश्चिम  बंगाल  में  24  परगना  जिले  के  केनिंग  टाऊन  में  स्थित

 इसके  केन्द्र  a  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्‌  द्वारा  सहायता  प्राप्त  केन्द्रीय  चावल  अनुसन्धान

 संस्थान  कटक  में  भ्रनुसन्घान  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इन  अनुसन्धान  केन्द्रों  में  क्षारीय  भूमि  की  gael  में  चावल  की  किस्मों

 के  सम्बन्ध  के  क्षेत्र  में  सन्तोषजनक  प्रगति  हुई  है  ।  रख  तक  की
 सफलता

 से
 यह  पता  चला  है  कि

 चावल  को  किस्में  अर्थात  सी  ए  सी  75,  सी  एसी  125,  सी  ए  सी  334

 att  एस  art
 268  टाऊन  पश्चिम

 पराई  नार
 8-68  क्षारीय

 ग्रवस्थाश्रों  के  प्रति  काफी  हद  तक  सहनशील  केन्द्रीय  भूमि  क्षारीयता  ग्रनुसन्घान
 करनाल  में  क्षारीय-श्रम्लीय  भूमि  में  (  जोकि  उत्तरी  भारत  भ्र ौर  ret  स्थानों  में  सामान्य  रूप  से
 मिलती  चावल  की

 सफलतापूर्वक  खेती  करने  के  लिये  जिप्सम  कौर  बचा  हरी  सहित  खाद  के
 प्रयोग  के  उपरान्त  लवश  के  सम् प्रक्षालन  तथा  धान  उगाने  की  एक  तकनीक  निकाली  गई
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 Written  Answers  Sravana  14,  1893  (Saka)

 उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  कृषि  सेवा  Fez

 *1608.  श्री  राजदेव  ह

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  य  जना
 +  ह  त

 क्या  बेरोजगार  तकनीशियनों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  कृषि

 सेवा  केन्द्र  योजना  की  क्रियान्वित  हेतु  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  3  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ;

 ्
 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  ate  बिदार  राज्यों  म  जा जो

 कृषि-प्रधान  राज्य

 कितने  कृषि  सेवा  केन्द्र  बन  चुके  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्शासाहिब  पी०  :  से  औद्योगिक

 विकास  मंत्रालय  ने  उद्यम कर्ताओं  के  प्रशिक्षण  तथा  सहायताਂ  के  लिये  एक  योजना

 तैयार  की  जिसके  लिये  sa  मंत्रालय  ने  3  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।  बेरोजगार

 नियमों  तथा  तकनीकी  दृष्टि  से  wea  योग्य  व्यक्तियों  द्वारा  स्थापित  किये  गये  कृषि  सेवा

 उपरोक्त  योजना  के  श्रन्तगंत  सहायता  के  पात्र  होंगे  |  राज्य  सरकारों  से  अ्रनुरोध  किया  गया  है  कि

 वे  इस  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिये  ऑ्रावश्यक  कदमਂ  उठायें  |

 बिहार  में  23  बेरोजगार  इंजीनियरों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  है  ।  उनमें  से  12  बेरोजगार

 इंजीनियरों  को  क्र  लेने  में  सहायता  दी  गई  है  तथा  उन्हें  कृषि  सेवा  केन्द्रों  को  स्थापित  करने

 में  उनकी  सहायता  के  लिये  आयातित  ट्रैक्टरों  तथा  अतिरिक्त  पुर्जे  एवं  उपस्करों  के  झ्राबंटन  में

 प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  13  बेरोजगार  इंजीनियर  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर

 रहे  इसके  पश्चात्  राज्य  कृषि-उद्योग  क़ृषि-सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  में  उनकी  सहायता

 करेगा  |

 आयातित  रोल्स्टन  फ्र  सियेन  श्रोसरों  प९  खां

 *  609.  श्री  भान  fag  भीरा  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  आयातित  फ्र  सियेनਂ  श्रोसरों  की  एक  मूल्यवान  नस्ल
 का

 उपयोग  करने  के  लिये  पंजाब  सरकार  की  योजना  को  क्रियान्वित  a
 त

 कर  न ेके  लिये  att  तक  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  कया  कारण  भ्र ौर

 इन  श्रोसरों  पर  राज्य  सरकार  wa  तक  कितनी  राशि  खर्च  की  गई

 कृषि  सामान्य  में  राज्य  मन्त्री  बोर  :  प  जाब  सरकार  सितम्बर  ।  अक्तूबर
 1970  में  भ्रायातित  फ्र  लेयेन  श्रोसरों  का  अपनी  योजना  के  अनुसार  उपयोग  करने  के

 लिये  area  कदम  उठा  रही  है
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 पंजाब  सरकार  ने  बताया  है  कि  इस  बारे  में  कोई  विलम्ब  नहीं  gate  ।

 इन  श्रोसरों  पर  पंजाब  सरकार  तक  5,67,767,00  रुपये  व्यय  (5,04,000.00

 रुपये  के  परिवहन  व्यय  कर  चुकी  है  |

 कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण

 *1610.  श्री  एम०  एम०  जोजफ :

 क्या  इस्पात  ध्रौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दया  किसी  राज्य  सरकार  ने  कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  करने का  कोई  प्रस्ताव

 भेजा

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  ने  कोई  अध्ययन  किया  रोक

 यदि  तो  किन  पहलुओं  का  4  र  किया  गया  है  ate  क्या  निर्णय  किया  गया

 है
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्री  मोहन  कुमार  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 नहीं  उठता  है  |

 maa  के  संकर  बीज  की  खेती  के  grata  भूमि  तथा  रूई

 के  मामले  में  आत्म  निभाता

 1611.  श्री  इयामनन्दन  far  :

 व्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपास  के  नये  शंकर  बीज  की  खेती  के  भ्रन्तगंत  कितनी  भूमि  ate

 अत्यधिक  लम्बे  रेशो  वाली  रूई  को  छोड़कर  रूई  की  शेष  सभी  किस्मों  में  कब  तक

 ऑ्रात्मनिर्भर  हो  जाने  की
 सं

 भावना  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णास।हिब  पी०  :  वर्ष  1970-71  के

 दौरान  लगभग  24,800  हेक्टर  भूमि  में  कपास  की  वाणिज्यिक  फसल  बोई  गई  थी  ।

 आशा  है  वर्ष  1973-74  तक  समस्त  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  1-3/16"  तक

 की  कपास  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  पर्याप्त  प्रगति  हो  सकेगी  ।

 राज्यों  में  रागी  की  खेती

 *1612.  श्री  के०  मानना

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  मैसुर  राज्य  में  रागी  की  खेती  में  सुधार  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 की

 क्या  देश  में  रत्ती  की  उपज  में  कमी  हुई  हालांकि  यह  निर्धन  वर्ग  के  लोगों  का

 भोजन  भ्र ौर

 यदि  तो  इसकी  उपज  में  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कू  ष  मनाली  में  राज्य  मन्नी  श्रण् सा हिब  पी०  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  होता  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  अमरीका  तथा  रूस  के  साथ  क्रचर

 *  1613,  श्री  नरेन्द्र  कसार  सांधी  :

 शो  निहार  भास्कर  :

 क्या  इस्पात  श्रीर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कर्ण  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  2  जुलाई  1971  के  में  छपे  इस  समाचार  की

 कौर  दिलाया  गया  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  एक  अमरीकी  एक  रूसी  फोन  के

 साथ  किये  गये  करारों  में  भारत  की  स्थिति  विदेशी  भागीदारों  की  तुलना  में  कम  serve

 यदि  तो  करारों  का  ब्यौरा  क्या है
 कौर  वे  बातें  कया  हैं  जिनसे  भारत  वित्तीय

 दृष्टि  से  लाभप्रद  स्थिति  में  हो  गया  है  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  करारों  की  शर्तों  में  कोई  संशोधन  किया  जाएगा  इस

 लाभप्रद  स्थिति  को  दूर  किया  जा  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 इस्पात  ate  खान  मंत्री  मोहन  BATT
 :  जी  हां  |

 (1)  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  द्वारा  अमरीका  की  युनाइटेड  इंजीनियरिंग  एण्ड

 फाउण्ड  कम्पनी  के  साथ  किये  गये  करार  के  अन्तर्गत  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  का  केन्द्रीय

 इञ्जीनियरी  wie  रूपांकन  ब्यूरो  रोलिंग  मिलों  के  उपकरणों  के  रूपांकन  निर्माण  सम्बन्धी

 जानकारी  प्राप्त  करेगा  ।  सोवियत  संघ  के  त्याजप्रोमेक्सपोत्त  कौर  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के

 बीच  हुए  करार  के  श्रन्तगंत  त्याजप्रोमेक्सपोत्त  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  केन्द्रीय  इञ्जीनियरी  तथा

 रूपांकन  ब्यूरो  को  लोहे  कौर  इस्पात  के  कारखानों  का  रूपांकन  कर  सकने  के  लिए  तकनीकी

 सहायता  देगा  ।

 (2)  अमरीका  की  युनाइटेड  इंजीनियरिंग  एण्ड  फाउण्ड  कम्पनी  के  साथ  गये

 करार  में  इस  बात  की  व्यवस्था  की  गई  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  रोलिंग  मिलों  के  उपकरणों
 से  सम्बन्धित  तकनीकी

 री
 प्राप्त  करेगा  ।  इस  करार  में  इस  बात  की  भी  व्यवस्था  है  कि
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 हिन्दुस्तान  स्टील  fo  को  रोलिंग  मिलों  भ्र ौर  उनसे  सम्बद्ध  साज-सामान  का  रूपांकन  करने  तथा

 भ्रपने  कारखानों  में  अथवा  भारत  में  स्थित  किसी  wea  कारखाने  मैंगलोर  युनाइटेड  इंजीनियरिंग

 एण्ड  फाउंड्री  कम्पनी  के  अ्रमरीका  स्थित  कारखाने  में  तथा  अमरीकी  क्षेत्रों  में  स्थित  कारखानों

 में  इनके  निर्माण  के  लिए  इस  जानकारी  का  उपयोग  करने  की  भ्र नुम ति  होगी  ।

 (3)  त्याजप्रोमेक्सपोत्तें  के  साथ  किये  गये  करार  में  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि

 त्याजप्रोमेक्सपोत्त॑  मुख्य  धातु कार सिक  प्रक्रिया ओरों  जैसे  कोक  श्रोता  उपोत्पाद  तथा  सिन्टॉरंग

 मन  भट्टियों  शर  इस्पात  पिघलाने  बाले  कारखानों  शादी  के  प्रौद्योगिक  रूपांकन  के  लिए

 मार्गदर्शक  सामग्री  ौर  सनक  तैयार  करेंगे  और  उसे  हिन्दुस्तान  स्टील  fo  को  सौंप  देंगे  इस

 करार  में  भारतीय  इंजीनियरों  को  आवश्यक  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  रूस  भेजने  कौर

 केन्द्रीय  इञ्जीनियरी  शौर  रूपांकन  ब्यूरो  के  विकास  हेतु  तकनीकी  सहायता  देने  के  लिए  सोवियत

 विशेषज्ञों  को  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  में  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजने  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 (4)  ये  करार  वित्तीय  Lp Ete  से  किशी  प्रकार  भी  अलाभकर  नहीं  पाये  गये हैं  ।  इसके

 विपरीत  ऐसी  gran  की  जाती  है  कि  त्याप्रोमेकसपोत्त  के  साथ  किये  गये  करार  से  परामशंदात्‌

 कार्यों  अथवा  उपकरणों  की  सप्लाई  में  हमारी  विदेशी  सहायता  पर  निर्भरता  कम  हो  जायेगी  भ्र ौर

 इस  तरह  केन्द्रीय  इञ्जीनियरी  कौर  रूपांकन  ब्यूरो  प्रायोजनाओं  की  विस्तृत  इञ्जीनियरी  कार्य

 कर  सकेगा  और  ऐसी  मशीनों  के  पैरामीटर  तैयार  कर  सकेगा  जिनका  देश  में  निर्माता  किया

 जायेगा  |  यूनाइटेड  इंजीनियरिंग  एण्ड  फाउण्ड  कं
 ०

 के  साथ  किये  गये  करार  से  आधुनिक  प्रकार

 की  तथा  बड़े  आकार  की  रोलिंग  मिलों  का  देश  में  ही  निर्माण  करना  संभव  हो  इससे

 विदेशी  मुद्रा  का  हमारा  खरच  काफी  कम  हो  जायेगा  |

 प्योर  :
 नहीं  उठते

 ।

 भारत  में  विमान  द्वारा  खनिज  सर्वेक्षण  समान  al  करार  का  विरोध

 1614.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :

 क्या  इस्पात  सनौर  खन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  विमान  द्वारा  खनिज  सर्वेक्षण  करने  हेतु  ब्यूरो  डी०  रिचरचेज

 ज्यलोजिक्स  कार  जी०  Ho)  प्रौढ़
 कैम्पेन

 जनरल  डी  ज्यफिजीक  (ato  जी०  के

 साथ  सरकार  के  करार  का  कड़ा  विरोध  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  व्या  हैं  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्री  मोहन  :  कौर  :  सरकार  की

 ब्यूरिग्नो  डी०  रिसर्च  जिश्नोलोजिक्यूज  कार  जी०  कौर  कम्पनी  जनरल  डी०

 जिम्नोफिजिक्यू  जी०  के  साथ  भारत  में  हवाई  खनिज  सर्वेक्षण  करने  के  करार
 के  बारे में  कुछ

 आलोचना
 हुई  इस

 सम्बन्ध
 में  उठाए  गए प्रश्नों  में  भारत में  श्रभिप्राप्य

 भूभौतिकीय  अवस्थाओं  में  इस  प्रकार  की  हवाई  स्व क्षणों  की  प्रभावशीलता  से  उन  फायदों  तक  थे
 जो  देश  को  इस  करार  के  भ्रमित  हवाई  तकनी  कियों  में  प्रशिक्षण  कौर  विशेषज्ञ  भर  ates
 बनाना  तथा  निर्वचन  से  प्रोद्भूत  होंगे  ।
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 उठाए  गए  प्रश्नों  में  से  अधिक  महत्वपूर्ण  प्रशन  थे  क्या  :-

 (1)  हवाई  सर्वोक्षण  a  तकनीकियों  भारत  में  श्रभिप्राप्य  भूभौतिकीय  श्रवस्थाशं  में

 सम्भाव्य  अ्रयस्क  वाले  क्षेत्रों  को  श्रवस्थापित  करने  में  प्रभावशाली  होंगी  |

 (2)  ऐसे  हवाई  सर्वेक्षण  स्वदेशी  रूप  से  किए  जा  सकेंगे  ।

 (3)  भारतीय  वैज्ञानिकों  को  हवाई  भूभौतिकीय  अ्रांकड़ों  रोक  विश्लेषण  इत्यादि

 के  ग्रधिगराक-कररा  तरीकों  में  पर्याप्त  प्रशिक्षण  मिलेगा  ?

 बंगला  देश  के  दरबारियों  के  कल्याण  थ  राष्ट्रीय  पेनल

 *  1615.  श्र  एस०  एम०  कृष्ण  :

 श्री  प्रभास  पटेल  :

 क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राजनीतिक  दलों  द्वारा  दिये  गये  इस  सुभाव  पर  कोई  निशंक  कर  लिया

 गया  है  कि  भारत  में  बंगला  देश  के  दरबारियों  के  कल्याण  एक  राष्ट्रीय  पैनल  बनाया  जाये  ;

 कौर

 यदि  तो  इस  पैनल  के  रद्द  द्य  ale  कार्य  क्या  होंगे  ?

 श्री  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  प्र ०  के०  :  किसी  राष्ट्रीय  पैनल  बनाने

 के  सुभाव  के  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 भारत  सें  स्वरण  उत्पादन

 *1616.  श्री  डी०  के०  पिण्ड  :

 इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत
 कुछ  वर्षों  से  भारत  में  स्वर्ण  के  उत्पादन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है

 ;

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  area

 क्या  देश  में  स्वरण  के  नये  निक्षेपों  का  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्री  मोहन  कुमार  :  विगत  पांच  वर्षों  के  दौरान

 स्वरण  धातु  का  उत्पादन  लगभग  स्थिर  रहा  है  जैसा  कि  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  :-

 ay  किलोग्राम  में

 1966  3736
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 1967  3161

 1968  3588

 1969  3062

 1970  3241

 wa  तक  कोलर  स्वर्ण  क्षेत्र  ्र  हु टूटी  स्वरण  खानें  ही  स्वर  उत्पादन  एकमात्र

 स्रोत  रही  हैं  जिनमें  स्वयं  की  औसतन  श्रेणी  में  gars  ।

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  स्वर्ण  के  लिए  मसूर  के  हुद ूटी  भ्रांत

 गड़ाग  स्वर्ण  क्षेत्रों  ger  प्रदेश  में  रामगिरी  केरल  तमिलनाडु  में  वायनाड  बिहार  के

 सिंघभूम  जिले  महाराष्ट्र  के  नागपुर  जिले  में  ate  उड़ीसा  कौर  मध्य  प्रदेश  के  कुछेक  भागों

 समन् वेष णा  किए  गए  हैं  ।  इसके  मैसूर  शर  क़सम  राज्य  सरकारों  द्वारा  श्रपने-श्रपने

 राज्यों  में  स्वर  के  लिए  श्रन्वेक्षण  किए  गए  हैं  ।

 कोलर  क्षेत्र  में  निम्न  श्रेणी  स्वरण  वयस्क  की  वृहद  उपलब्ध  राशियों  की  14

 निजीकृत  पटिटयों  सांकेतिक  हुई  हैं  ।  गड़ाग  क्षेत्र  के  समन् वेष णा  आंकड़ों  का  मुल्यांकन  प्रगति  पर

 है  ।  छुट्टी  क्षेत्र  में  कौर  खनिज-शिराओं  के  उपलब्ध  होने  की  संभावना  भी  उप दर्शित  हुई  है  ।

 केरल  के  वायनाड  क्षेत्र  कौर  बिहार  के  लावा  क्षेत्र  के  परिणाम  प्रेरक  नहीं  थे  ।  बिहार  के  मेरा

 क्षेत्र  में  व्यघन  कार्य  प्रारंभ  किया  गया  है  ।  महारष्ट्र  के  नागपुर  जिले  में  भिवापुर  में  स्वर  वाली

 पटिटयों  की  विद्यमानता  उप दर्शित  हुई  है  |

 सरकारी  उपायों  में  मजदूरों  को  भ्र दा धारी  बनाये  जाने  को  योजना

 *1617.  डा०  रोनेन  सेन  :

 क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसी  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिसके  wea  मजदूर  सरकारी

 उपक्रमों  में  प्र  दीवारी  बन  सकें

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया

 योजना  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 भ्रम  भर  पुनर्वास  मन्त्री  (at  कार  के०  :  :
 जी  ai

 शौर
 :

 योजना  के  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 वाईलारस  ट्र  पटरों  का  उत्पादन  रोक  आयात

 *  1618.  श्री  एस०  एस०  बाजी  :

 कया  कृषि  मन्त्री  3  जून  1971  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  256  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
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 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वाई ला रस  कारों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  किसी  भारतीय  पार्टी  ने  कोई

 झावेदन  पत्र  दिया  है  तथा  उक्त  प्रस्वेदन-पत्र  पर  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  दे  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकारी  नीति  के  प्रतिकूल  wa  भी  वाई ला रस  ट्र  कारों  के  आयात

 की  agate  दी  जाती  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झपताल  हेव  पी०  जी  हां  ।  हरियाणा

 कृषि  उद्योग  निगम  चण्डीगढ़  ने  रूस  के  सहयोग  से  हरियाणा  रा
 य  में

 वायरस  (50
 ्  \  on श्रद्वा पि  dj  a  थि  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिए  5,000  ट्रैक्टर  वार्षिक  क्षमता वाले  एक  नए  औद्योगिक

 उपक्रम  की  र  धेरा 41Y  4
 |  moe

 ना  के  लिए  We  पावदान  दिया  है  ।  सरकार  कभी  इस  शभ्रभ्यावेदन  पर  विचार  कर

 रही  है  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  मेंक  के  ट्र  क्टर  ग्रा यात  करने  की  अनुमति  दी  है  ;

 (1)  जिसका  विनिर्माण  कार्यक्रम  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार
 मन्त्रालय  द्वारा

 स्वीकृत  कौर  या  निकट  भविष्य  में  जिसके  देश  में  विनिर्माण  होने  की  सम्भावना  ौर

 (2)  जिसका  ् ी  टर  प्रशिक्षण  तथा  जांच  बुकनी  में  परीक्षण  किया  गया  हो  कौर  सन्तोषजनक

 पाया  गया  या  जिसका  पहले  aaa  हो  चुका  हो  ate  भारतीय  परिस्थितियों  में  जिसके

 सन्तोषजनक  रूप  से  कार्य  करने  का  हमें  पर्याप्त  अनुभव  हो  ।  गत  समय  में  वायरस  ट्र  केंद्रों  का

 काफी  बड़ी  में  आयात  किया  जा  चुका  है  कौर  उनका  कार्य  सन्तोषजनक  पाया  गया  है  |

 इन  परिस्थितियों  में  इन  ट्र  पटरों  का  आयात  करना
 सरकार

 की  नीति  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।

 एक  समान  भूमि  qraqeay  कानून  लाग  करने  ate  भूमि  सुधार  नीति  को

 शीघ्रता  से  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  पंजाब  के  संसद

 सदस्यों  का  अभ्यावेदन

 *  1619.  श्री
 तेजासिहू

 स्वतन्त्र  :

 कृषि  मन्त्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  समान  भूमि  सम्बन्धी  कानू  न  करने  कौर  सरकार  की  भूमि  सुधार

 सम्बन्धी  नीति  की  शीघ्रता  से  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  विधेयक  श्रथ्यादेश  लान ेके
 सम्बन्ध  में

 पंजाब  के  संसद  सदस्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  हाल  ही  में  भ्र भ्या वेदन  दिया  है  ;  अ्रौर

 यदि  at,  तो  इस  at  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब  पी०  शिन्दे  क  कौर  :  भारत

 सरकार  ने  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  आवश्यक  संशोधनों  को  लागू  करने  के  लिए  पंजाब  के  भूमि
 सुधार  कानूनों  की  जाँच  की  है  ।  सम्बन्ध  में  पंजाब  के  दस  संसद  सदस्यों  से  एक  ज्ञापन  भी
 प्राप्त  खतरा  यह  मामला  सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन  है  ।

 वसूली  अभियान  के  दौरान  श्रसामयिक्त  वर्षा  के  का  चरण  श्रनाज  की

 क्षति  के  लिए  उत्तरदायित्व

 *  [  620.  भी  एस०  सी०  सामन्त  :
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 AMAA  वर्षा  के  कारण  अनाज  की  क्षति  के क्या  वसूली  अ्रभियान  के  दौरान  हुई

 लिए  किन्हीं  व्यक्तियों  को  जिम्मेवार  ठहराया  गया  कौर

 यदि  तो  उन्हें  fet  रूप  में  उत्तरदायी  ठहराया  गया ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  eel  mom  हब  पी+  ave  और  मई

 महीनों  में  उत्तरी  भारत  के  कुछ  भागों  में  बेमौसमी  वर्षा  होने  के  कारण  या  गहाई के  लिए  पढ़े

 भ्रथवा  किसानों  के  खलिहानों  में  पड़े  ware  को  क्षति  पहुंची  थी  ।  सरकार  ने  निर्दिष्टियों  में  ढील

 देकर  ऐसे  अनाजों की  अधिप्राप्ति  के  लिए  तत्काल  उपाय  कैप्री  थे  ।  निसार  ate  तिरपाल  की

 अवस्था  करके  भ्र धि प्राप्ति  अनाजों  को  बचाने  के  लिए  भी  उपाय  किये  गये  थे  ।  अधिप्राप्ति

 भ्र ना जों  की  कोई  उल्लेखनीय  क्षति  नहीं  पहुंची  है  ।  किसी  चूक  के  लिए  कोई  जिम्मेदारी

 डालने  का  शरत  ही  नहीं  उठता  |

 ser  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  निकास  निगम  द्वारा  पाथेर  खेड़ा  कोयला

 क्षेत्रों  में  कोयला  निकाला  जाना

 *  7010.  st  गंगा चर णा  दीक्षित  :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  विकास  निगम  द्वारा  केवल  सोरनी  बिजली  घर  में  प्रयोगਂ  के

 लिए  मध्य  प्रदेश  में  पाथेर  खेड़ा  कोयला  क्षेत्रों  से  कोयला  निकाला  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  मध्य  प्रदेश

 बिजली  बोर्डे की
 की

 श्रावश्यकताश्रों  को  पुरा  करने  में  ब  तक  सफल  रहा  है  जिसके  फलस्वरूप

 की
 क्षमता से  बहुत  कम  बिजली  उत्पन्न  होती  है  ;

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इन  खानों को  राज्य  सरकार को  देने  के  लिए  भारत

 सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है  ;  कौर

 यदि  अब  तक  क्या  किये  वाही  की  गई  है  कौर  कब  तक  अन्तिम निरा  लिये  जाने
 की  सम्भावना  है  ?

 इस्मत  कौर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  राष्ट्रीय  कोयला
 विकास  निगम  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  पाथाखेड़ा  कोयला  क्षेत्रों  से कोयले  का  निष्कर्ष रा  मध्य  प्रदेश  में

 बेतुल  जिले  के  सर्दी  ग्राम  में  स्थित  सतपुरा  तापीय  बिजली  घर  के  प्रयोग  के  लिए  किया  जा

 रहा  है  ।

 निगम  बिजली  घर
 को

 पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले  की  श्रायूर्ति  हेतु  हर  सम्भव  प्रयास  कर
 रहा  है  जिससे  पाथाखेड़ा  विस्तार  नाम  से  विदित  दूसरी  खान  के  विकास  का  कार्य  भी  सम्मिलित

 है  बिजलीघर  पद्धति  भार  स्थिति  के  अनुसार  क्रियाशील  है  जिसके  लिए  राष्ट्रीय  कोयला  विकास
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 निगम  की  पाथाखेड़ा  खान  कौर  पंच घाटी  कोयला  क्षेत्रों  से  अपेक्षित  कोयला  कभी  प्राप्त  किया  जा

 रहा  है  |

 हां  ।

 मामला  विचाराधीन  है  कौर  शीघ्र  ही  विनिश्चय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 पंजाब  में  कृषि  स्नातक  तथा  स्नातकोत्तर  व्यक्ति

 *  7011.  श्री  तेजा सि हू  स्वतन्त्र  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  लुधियाना  1968-69  से  1970-71  में  अपना  अध्ययन

 पुरा  कर  लेपे  वाले  वाले  कृषि  —- cri on  तर  तथा  स्नातकोत्तर  व्यक्तियों  की  वर्ष-वार  संख्या  कितनी

 है  are  आगामी  पाँच  वर्षों  में  कितने  व्यक्ति  श्रपना  अध्ययन  पुरा  कर  लेंगे  ।

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  इन  स्नातकों  तथा  स्नातकोत्तर  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  की

 मानित  क्षमता  कितनी  है  ;  कौर

 बेरोजगार  कृषि  स्नातकोत्तर  व्यक्तियों  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब  साहिब  पी०  :

 ag  कृषि  स्नातक  स्नातकोत्तर

 1968-68  223  128

 1969-70  261  153

 1970-71  246  72

 अगले  पाँच  वर्षों  में  यह  aren  की  जाती  है  कि  कृषि  लुधियाना  के

 प्रत्येक  ay  200  कृषि  स्नातक  कौर  80  स्नातकोत्तर  अरपना  अध्ययन  पुरा  कर  लेंगे  ।

 शौर  :  पंजाब  कृषि  विश्वविद्यालय  लुधियाना  से  निकाले  स्नातकों  कौ  रोजगार

 की  क्षमता  के  ठीक  अनुमान  नहीं  दिये  जा  परन्तु  हमारे  पास  सारे  देश  में  कृषि  स्नातकों

 कौर  स्नातकोत्तर  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  शूरवीरों  के  बारे  में  कुछ  अनुमान  है  ।  1969  में  किये

 गये  भ्र व्ययन  के  अनुसार  यह  द्वतीय  होता  है  कि  चौथी  योजना  की  अवधि  में  विभिन्न  विस्तार

 अ्रतुसंधान  काय  क्रमों  पर  इस  समय  लगे  व्यक्तियों  के  ग्र ति रिक्त  भारत  राज्य  सरकारों  कौर

 निजी  क्षेत्र  में  21,000  कृषि  स्नातकों  शर  3090  स्नातकोत्तर  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  होगी  ।

 सरकार  की  कौर  भी  कृषि  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  एक  योजना  है  जिस  के  अधीत

 शरु  में  मागं  दर्शन  आघार  पर  500  केन्द्र  स्थापित  जायंगे  ।  प्राप्त  अनुभव  कौर  बेरोजगार

 स्नातकों  की  प्रतिक्रिया  के  आघार  पर  कौर  केन्द्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  ये  केन्द्र  कृषि  स्नातकों  कौर

 स्नातकोत्तर  व्यक्तियों  को  रोजगार  अवसर  प्रदान  करेंगे  |

 कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  आरम्भ  की  गई  ee  विशेष  योजनाओं  से  कृषक  विकास
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 1971
 णा  acai  नवा

 लिखित  उत्तर

 सीमान्त  arn  कौर  कृषि  ग्राम  निर्माण  काय
 वारानी  भूमि  क  क्षत्र

 विकास  att  कैश  ग्रामीण  रोजगार  यह  आशा  है  कि  इन  योजनायें  को  बनाने  कौर

 उन्हे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कृषि  कार्मिकों  सहित  तकनीकी  wie  gate  जनजाति  के  लिए

 गार  अवसर  मुहैया  करेंगी  यद्यपि  ये  योजनायें  wera  छोटे  कृषकों  शादी

 के  लिए  बनाई  गई  हैं  ।  इसके  शभ्रतिरिक्त  इन  पर  लगी  लागत  से  हुए  परोक्ष  लाभ  से  रोजगार  शूरवीरों

 में  वृद्धि  हो  सकती  है  जिन  में  कृषि  कार्मिक  भी  सम्मिलित  होंगे  ।

 भारत  सरकार  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  मुहैया  करने  के  लिए  वार्षिक  25  करोड़

 रुपये  की  लागत  से  एक  योजना  तैयार  करने  का  विचार  कर  रही  है  ।  जब  इस  योजना  को  अन्तिम

 रूप  देकर  कार्यान्वित  किया  जायेगा  तो  इससे  कृषि  स्नातकों  ale  स्नातकोत्तर  क्तियों  को  भी

 भ  होने  की  अदा  है  ।

 काकोरी  दा हिंद  शिक्षा  संस्थान  चिमनपुरा  उत्तर  प्रदेश

 द्वारा  श्रावंदित  निधि  का  कथित  दुरुयोग

 *  7012.  श्री  जितेन्द्र प्रसाद  :  कया  कृषि  मन्त्री  सेमुक्ति  अभियान  के  अधीन

 जर तें डसे  प्राप्त  सहायता  से  सम्बन्धित  15  जुलाई  1971  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  4891  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  कारोरी  शहीद  शिक्षा  संस्था  उत्तर  प्रदेश

 को  दिये  गये  से  मुक्तिਂ  अभियान  के  श्रन्तगंत  दिये  गये  80,000  रुपये  के  दुरुपयोग  का  पता

 as  सिलाती
 उक्त  संस्था  द्वारा  12  जनवरी  1970  को  भेजी  गइ  दि  न  अ्रसत्य  तथा  बनावटी

 थी

 यदि  तो
 मंत्रालय  धन  वायस  लेने  के  लिए  तथा  दोषी  व्यक्तियों  को  धन  के

 दुरुपयोग  के  लिए  दण्डित
 करने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रही

 है
 ;

 अर

 उस  संस्था  की  विशेष  कार्यक्रम  समिति  की  कितनी  बैठकें  हुई  तथा  उनमें  किन-किन

 शिकारियों ने  भाग  लिया
 ?

 नहीं  । कृषि  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  झण्णासाहिव  पी०
 :  जी

 12  1970  को  काकोरी  शहीद  शिक्षा  संस्था  चिखुरी  उत्तर  प्रदेश  के  seme

 द्वारा  भेजी  गई  रिपोर्ट  खण्ड  विकास  कलां  जिला  उत्तर  प्रदेश  के

 माध्यम  से  प्राप्त  हुई  थी  कौर  इस  रिपो  या  भ्रग्रेषण पत्र  से
 उसके  असत्य  तथा  बनावटी होने

 का  संदेह होता  है

 sie  :  भूख  से  मुक्ति  अभियान
 को

 निदेश  दिया  जा  रहा है
 कि

 वह  संस्था  द्वारा

 ga  तक  प्राप्त  घन  की  के  बारे  में  att  संस्था  की  बैठकों  safe  के  कोटे  के  सम्बन्ध  में

 एक  fae  रिपोर्ट  उत्तर  प्रदेश  के  कृषि  उत्पादन  श्रायुक्त  से  प्राप्त करें  ।  तब  तक योजना के  लिए

 स्वीकृत  किये  धन  की  नियुक्ति  को  रोक  दिया गया  है
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 Written  Answers  August  5,  1971
 ree  nae  pC  A  ि  ि  ि

 तराई  त्रि का प्त  निगम  के  निदेशक  मण्डल  के  सदस्यों  के  canned  में  भि

 1071
 7013.  att  जितेन्द्र  प्रसाद :  क्या  कृषि  मन्त्री  8  जुल  1.८1  a q  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 4240 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 तराई  विकास  निगम  के  निदेशक  मण्डल  के  स्वामित्व  कितनी
 भूमि  है  कौर  वे

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्तमान  अधिकतम  भूमि  सीमा  से  कसे  बच  सके  हैं  ;

 क्या  तराई  विकास  निगम  के  gat  का  मुल्य  इतना  अधिक  है  कि  छोटे  किसान  उन्हें

 खरीद  कर  उनसे  लाभ  नहीं  उठा  सकते  ;  कौर

 यदि  तो  इस  mama  को  det  के  लिय ेस रकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 है
 ?

 कृषि  सवाल  में  राज्य  मन्त्र ,  श्रग्रतासाहेबर  पी०  :  से  :  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही है  प्राप्त  होते  ही  सभो-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उत्तर  में  कृषि  सेवा  केन्द्र

 7014.  oft  जितेन्द्र  प्रसाद  :  नया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  फि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  आवंटित  कृषि  सेवा  केन्द्रों  की  सुची  में  शाहजहानपुर  जिला

 सम्मिलित  किया  गया  है  wiz

 यदि  तो  उसके  लिए  कितना  धन  अ्रावंटित  किया  गया  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णसाहेब  पी०  दि  श्रभी  तक  कोई  ऐसी

 सूची  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।  राजकीय  कृषि  उद्योग  निगमों  ।  राज्य  सरकारों  की  सहायता  से

 बेरोजगार  इंजीनियर  कृषि-सेवा  केन्द्र  स्थापित  कर  रहे  है  कौर  केन्द्रों  के  स्थान  के  बारे  में  वही

 निर्णय  करेंगे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 बार  दोषयुक्त  ट्र  कारों  को  वापस  करना

 7015  श्री  जगनाथ  राव  जोशी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जर्मन  जनवादी  गणतन्त्र  सरकार  कार  के  उ
 सभी  ट्रैक्टरों को

 वापस  लेने  के  लिये  सहमत  हो  गई  है  जिनके  कार्य  के  बारे  में  शिकायत  की  गई  है

 वहां  से  कुल  कितने  ट्रक्टर  आयात  किये  गये

 कितने  वापस  किये  गये  हैं  कौर  कितने  वापस  किये  जाने  हैं  ;  कौर

 कुल  कितनी  लागत  wa  तक  वापस  मिल  गई  है  अथवा  वापस  मिलनी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहिब  पी०  पूर्वी  जमनी  के

 स्मरराकर्त्ताश्रों  ने  21  1971  को  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  के  साथ  हस्ताक्षर  किये
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 1893  लिखित  उत्तर

 गये  समाचार  में  विनिर्दिष्ट  दस्तों  पर  wa  तक  केवल  झ्राद्योधित  झा  रात  एस०  -09  को  वापिस  करना hd  NN

 स्वीकार  कर  लिया  है  ।  नयाचार  की  एक  प्रति  पहले  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।

 1,998  ।

 att  :  गुजरात  में  वापिस  किये  जाने  वाले  चार  ट्रैक्टरों  का

 निरीक्षण  पहले  ही  किया  गया  है  ।  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि

 उन्होंने  वापिस  किये  जाने  वाले  84  श्राद्योधित  करार  एस  ०-09  faut  की  लागत  को  परा  करने
 के  लिये  पूर्वी  जर्मनी  के  प्राधिकारियों  से  7.50  लाख  रुपये  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ।

 राजस्थान  राज्य  कृषि-उद्योग  निगम  ने  भी  सूचित  किया  है  कि  21  1971  तक

 52,  कार  ट्रैक्टर  श्रादोधित  किये  गये  हैं  ।  केवल  24  किसानों  ने  अपने  ट्रैक्टर

 वापिस  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  इन  ट्र  पटरों  का  पहले  ही  निरीक्षण  किया  गया  है  ate  ये

 gat  जमाने  के  सम्भरणकर्ताओओं  के  प्रतिनिधियों  को  वापिस  किये  जा  रहे  हैं  ।  किसानों  को  शीघ्र

 ही  धन-राशि  वापिस  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  पूर्वी  जर्मनी  के  सम्भररणकर्ताओं  के  प्रतिनिधियों

 ने  निगम  को  वापिस  किये  गये  एक्टरों  की  लागत  के  लिये  84,461.78  रुपये  का  एक  अग्रिम  चैक

 भेज  दिया  है  ax  निगम  से  औपचारिक  बिल  प्राप्त  होने  के  पश्चात्  शीघ्र  ही  ate  घन-राशि  सदा

 करने  का  भी  श्रीनिवासन  दिया  है  |

 पंजाब  कृषि-उद्योग  निगम  ने  पूर्वी  जमनी  के  प्रतिनिधियों  के  निरींक्षण  के  लिये  171

 कार  एस  ०-09  ट्र  पटरों  का  प्रस्ताव
 भेजा

 उनमें  से  उन्होंने  157  ट्रैक्टरों  का  पहले  ही

 निरीक्षण  कर  दिया  है  ।  wa  तक  67  ट्रैक्टरों  को  वापिस  करने  के  लिये  निगम  तथा  प्रतिनिधियों

 के  बीच  पारस्परिक  करार  किये  गये  हैं  ।

 पंजाब  में  भूमि  का  कटाव

 7016.  श्री  तेजा  fag  स्वतन्त्र  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  राज्य  में  वन  भूमि  के  अतिरिक्त  खेती  योग्य  भूमि  तथा  कृषि  योग्य  बंजर

 भूमि  के  एक  बड़  भू-भाग  में  भू-कटाव  होने  का  खतरा  है  ,

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  कितने  एकड़  भूमि  में  यह  खतरा  विद्यमान  है  ;  ate

 सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 कृषि  मध़्य
 में

 राज्य  मन्त्री  दर  fag)  :  कौर  :  पंजाब  राज्य  में  लगभग
 20  लाख  एकड़  क्षेत्र  को  भू-चरण  को  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  काश्त  कृषि

 धरती  कौर  वन
 की

 कितनी
 कितनी

 भूमि  में  भू-क्षरण  हो  रहा  है  इस  बारे  में  अलग  अलग  जानकारी
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कं टूर  सीढीदार  मोड़  रक्षात्मक  ड्रोप  स्ट्रक्चरों  atk
 गली  पतरिंग  शादी  ख़ुदा  संरक्षण  उपाय  किये  जा  रहे  चौथी  योजना  की  अवधि में  इस  कार्यक्रम
 के  अधीन  15,000  एकड़  में  कार्य  होने  की  सम्भावना  है  |  इसके  अतिरिक्त  चौथी  योजना  की  अवधि
 में  115  लाख  एकड़  क्षेत्र  में

 भूमि  विकास  कौर जल  उपयोग  सम्बन्धी  कार्य  किये  जायेंगे  ।
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 Written  Answers  Sravana  14,  1893  (Saka)
 i

 पंजाब  के  qa  सेवकों  तथा  सेविका मों  के  ea  की  जोरसे  घ्रभ्यावेदन

 7017.  श्री  तेजा  fag  रक्तपत्र  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1971  में  पंजाब  राज्य  के  ग्राम  सेवकों  तथा  सेविकाओं  के  संघ  से  कोई  श्रभ्यावेदन

 | प्राप्त  शुभ्रा  है  ,

 यदि  at,  तो  क्या  उसकी  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रखीं  जायेंगी

 क्या  मांगों  को  मानने  के  बारे  में  पंजाब  के
 विकास

 मन्त्री  ने  संघ  को  कोई  श्राइवासन

 दिया  था  ;  कौर

 (4)  यदि  तो  श्राश्वांसन  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  पंजाब  सरकार  ने  कार्यवाही

 की  है  ?

 पि  लटी
 पक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  :  ग

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  fears  में  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जिससे  चले

 कि  1971  में  उस  समय  के  राज्य  के  विकास  मंत्री  ने  संघ  को  कोई  श्राइवासन  दिया  था  ।

 seq  नहीं  उठता  |

 पंजाब  में
 छूत  सोसाहा  दुनिया  सरन  सम्पर्क  सड़क  पर  मिट्टी  का  कार्य

 7018.  श्री  तेजा  सिह  स्वतन्त्र  :  क्या  फूटी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्राम  सहकारिता  सड़क  विकास  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  स्वीकृतਂ  छूत  सौसाहा

 ट्रेन  सम्पक  सड़क  पर  मिट्टी  के  कार्य  के  लिये  पंचायत  समिति  सुगा  कौर  मार्किट  कमेटी

 होशियारपुर  द्वारा  कराये  गये  42,000  रुपयों  में  से  31  1971  तक  कितने  रुपये

 व्यय  किये  गये  ;

 1968-69,  1969-70  ate  1970-71  के  प्रत्येक  बचे  में  सड़क  पर  किये  गये  कार्य  का

 ब्यौरा  क्या  है  ड

 1971-72  में  क्या  कार्य  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 इस  3'5  मील  लम्बी  सड़क  पर  कायें  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्हासाहिब  पी०  :  से  :  जिनका  a

 एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मध्य  प्रदेश  के  रोका  क्षेत्र  में  प्रभाव  की  स्थिति

 7019.  महा  राजा  मार्तण्ड  fag  क्या  कृषि
 मन्त्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  रीवा  क्षेत्र
 में  प्रत्येक  तीसरे/चौथे  वैसे

 अनाज  की  कमी  हो  जाती  है  जिससे  श्रकाल  की
 स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  है  +
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 क्या  सरकार  ने  स्थिति  के  बारे  में  कोई  भ्रनुमात  लगाया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  दीघंकालीन  तथा

 भ्रल्पकालीन  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दोर  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 पूर्वी  बंगाल  से  श्रीवास  में  art  शरणार्थी

 7020.  श्री  रोबिन  कसौटी  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1970  के  wea  तक  पूर्वी  बंगाल  से  श्रीराम  में  भराने  वाले  दरबारियों  की

 संख्या  कितनी है  ;

 श्र

 उक्त  अवधि  में  दाररपा्थियों  के
 पुनर्वास

 पर  सरकार  ने  कितना  धन  व्यय  किया  है  ;

 इस  अवधि  के  दौरान  कितने  शरणार्थी  पूर्वी  बंगाल  वापस  गये  ?

 श्रम  att  पुनर्वास  स्त्री  कार  Fo  :  1970  के  we

 तक  7,05,  350  शरणार्थी  झ्रासाम  में  जाए  थे  ।

 ate  :
 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है  कौर  सभा  की  मेज  पर  रख दी

 गी  |

 बंगला  देश  के  गेर-रजिस्टर  शरणार्थी

 7021.  श्री  रोबिन  कसौटी  क्या  श्रम  सनौर  casita ड्  भ्  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सैंकड़ों  गेर-रजिस्टर  शरणार्थी  विभिन्न  कस्बों  कौर  झ्रासाम  भीतरी  क्षेत्रों  में

 भी  चले  गये  हैं  ;

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  श्रीराम  के  मुख्य  मन्त्री  की  अपील  के  बावजूद  इन

 समाधियों  ने  अपने  नाम  रजिस्टर  नहीं  कराये  जिससे  सथ  नीय  युवको ंमें
 तनाव  उत्पन्न  हो  रहा

 है  ;  कौर

 यदि  तो  इनके  नाम  रजिस्टर  करने  तथा  इनको  शिविरों  में  रखने  के  लिये  सरकार

 का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  कार  के०  :  site  :  हों  ।

 श्रीराम  सरकार  ने  सारी  पुलिस  चौकियों  को  गैर-रजिस्टर  शरणार्थियों  की  खोज

 करने  कौर
 पता  लगाने

 के  लिए  हिदायतें जारी  कर  दी  हैं  ate  उन्हें  विदेश  1946  की

 घारा
 3

 में  की
 गई

 व्यवस्था  के  भ्रनुसार  रजिस्टर  करने  के  लिए  कहा  गया
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 fa
 re तदा  सहयोग  से  मत्स्यपालन  तथा  मिलो  विकास  परियोजना

 7022  श्री  रोबिन  कसौटी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1970  के

 ma  तक  विभिन्‍न  राज्यों  में  राज्य-वार  विदेशी  सहयोग  तथा  अनुदान से  मत्स्यपालन  तथा

 मछली  विकास  की  कितनी  परियोजनाएं  बनाई  गई
 ?

 कृषि  संग्रहालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  वब  1970  के  पन्त  तक

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विदेशी  सहयोग  तथा  अनुदान  से  9  मीन  पालन  तथा  मीन  विकास  परियोजनाओं

 ट  | स्थापित  की  गई  हैं  ।  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गय

 केरल  में  तथा  पित

 1.  भारत

 इस  परियोजना  की  स्थापना  17  अक्तूबर  952  को  भारत  नाव  सरकार  तथा

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  मध्य  एक  त्रिपक्षीय  करार  के  श्रन्तगंत  की  गई  थी  ।  इस  परियोजना  के  पास

 संसाधनों  तथा  मछलियों  के  सर्वक्षण  के  लिए  विभिन्‍न  grat  के  आदश  कांदला  तथा

 शर  बरफ  प्रशीतन  संयंत्र  तथा  हिमी करण  भण्डार हैं  ।  इसने  तटीय  मीन  उद्योग  के

 यंत्रीकरण  के  क्षेत्र  में  पर्याप्त  wrt  किया ह ैह  |  इस  परियोजना  के  अ्न्तगंत  कार्मिकों  को  नौ

 परि संस्करण  तथा  प्रवर्तन  के  काय  में  प्रशिक्षित  किया  जाता  है  ।  नवीनतम  परक

 करार  पर  1967  में  हस्ताक्षर  किये  गये थे  कौर  यह  1972  के  mia  तक  प्रभावी  रहेगा  |

 2,  पशचिमी  घाट  पर  स्थित  पिलेगी  सीन  परियोजना

 दक्षिणी-पश्चिमी  घाट  पर  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्षम  की  सहायता  प्राप्त  एक  पिकनिक

 मीन-उद्योग  परियोजना  के  विषय  में  1970  में  कार्य  प्रारम्भ  हंशा  था  ।  इसका  मुख्यालय

 कोचीन  में  है  ।  परियोजना  का  उद्देश्य  दक्षिण-पश्चिमी  घाट  पर  सैर डा धन  तथा  मे करील  के  विकास

 में  सहायता  देने  के  लिये  संसाधनों  का  सब  क्षण  करना  है  ।

 तमिलनाडु  में  स्थापित

 3.  भार  मुहिम

 यह  परियोजना  1968  में  बेलजियन  की  भूख  से  मुक्ति  अभियान  समिति  की  सहायता

 से  प्रारम्भ  की  गई  थी  |  इस  परियोजना  का  प्रथम  चरण  31  दिसम्बर  1970  को  पूर्ण  हो  गया

 था  ।  इस  परियोजना  के  अ्रघोन  कैटी  रनों  के  यंत्रीकरण  के  लिये  Stina
 af  नियत  की  भूख  से  मुक्ति

 प्रतिमान  समिति  द्वारा  मछश्रों  को  92  आउट  बोर्ड  इंजनों  की  की  गई  है  ।  परियोजना  का

 द्वितीय  चरण  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  |

 4,  भारत  नावें  परियोजना

 तमिलनाडु  में  मंडकेम  नामक  स्थान  पर  भारत-नार्वे  परियोजना  के  एक  एक  की  स्थापना

 की  गई  है  ।
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 महाराष्ट्र  में  स्थापित

 5.  केन्द्रीय  ata  उद्योग  दिक्षा  संस्थान

 भारत  सरकार  द्वारा  इस  संस्थान  की  स्थापना  मीन  उद्योग  शिक्षा  समिति  की  सिफारिशों

 के  श्रतुसार  विभिन्न  राज्यों  के  वरिष्ठ  कार्मिकों  को  उच्च-स्तरीय  प्रशिक्षण  देने  के  रद्द  इक  से

 1961  में  की  गई  थी  ।  सन्‌  1962  में  तय  हुये  एक  करार  के  श्रन्तगंत  इसका  संयुक्त  राष्ट्र  विकास

 कार्यक्रम  की  सहायता  से  विस्तार  किया  गया  है  ।

 मंसूर  में  स्थापित

 सज 6.  मोन  उद्योग  ee  रगाहों  का  निवेशापुर्वे  सर्वेक्षण

 मीनहररा  बंदरगाहों  के  निवेशपू्व॑  सर्वोक्षण  की  एक  परियोजना  संयुक्त  राष्ट्र  विकास

 कार्य  की  सहायता  से  1967  में  स्थापित  की  गई  थी  ।  इस  परियोजना  का  उद्देश्य  मनहरण

 बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिए  उपयुक्त  स्थानों  का  पता  लगाने  तथा  कम  से  कम  11  बन्दरगाहों  के

 निर्माण  प्लानों  को  तैयार  करने  कौर  सहायक  सुविधाओं  के  श्रमिक  तथा  तकनीकी  श्रध्ययनों  के

 संचालन  में  भारत  सरकार  की  सहायता  करना  है  |

 7.  समुद्रीय  उत्पाद  परि संस् करणा  प्रदक्षिणा  केन्द्र  मंगलौर  :

 जापान  सरकार  के  सहयोग  से  1963  में  मंगलौर  में  एक  समुद्रीय  परि संस्करण  प्रशिक्षण

 केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  थी  |  इसके  हम  तथा  सोर्सेज  भ्र ौर  इञ्जीनियरी

 नाग  के  4  अनुभाग  हैं  ।  प्रयोगशाला यें  पुर्णतः  आधुनिक  तथा  उपयुक्त  उपकरणों  उपस्करों  से

 सुसज्जित  हैं  ।  केन्द्र  में  समुद्रीय  विशेषकर  मछली  के  परि संस्करण  में  एक  वर्ष  के

 क्रम  की  व्यवस्था  है  ।  उपरोक्त  चारों  ही  विषयों  में  प्रशिक्षण  fear  जाता  है  ।  wa  Hex  का

 निक  नियंत्रण  कृषि  विज्ञान  बंगलौर  के  अधीन  है  ।

 8.  भारत-नाव  परियोजना  :

 भारत  नावं  परियोजना  का  एक  एकक  मैसूर  में  स्थापित  किया  गया  है  |

 नेफा  तथा  दादरा  भ्र ौर  नगर

 हवाले  के  अतिरिक्त  ae  समस्त  राज्यों  में  स्थापित

 8.  व्यावहारिक  पोखरा  काय  क्रम
 :

 व्यावहारिक  पोषण  कार्यक्रम  खाद्य  कृषि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  तथा  यूनिसेफ  की

 सहायता  से  राष्ट्रीय  श्राघार  पर  1963
 से

 प्रारम्भ  किया  गया  था
 ।

 इस  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  क्रमशः

 व्यावहारिक  पोषण  तथा  सम्बन्धित  विषयों  के  दक्षिण  तथा  प्रशिक्षण  के  समन्वित  तथा

 बृहत  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  का  विकास  करना  जिससे  कि  संरक्षी  खाद्यों  के

 कार्यक  परिरक्षण
 तथा  प्रयोग  कौंर  उनके  सुनिश्चित  प्रभावी  उपयोग  द्वारा  स्थानीय  भोजन

 में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से
 क्षेत्र  सेवा

 की  स्थापना  की  जा  सके  ।  सीन  उद्योग  विकास  इस ~

 का  एक  मुख्य  अंग  है
 ।

 इसके  श्रन्तगंत
 श  द्स्थ  तथा  समुद्रीय  दोनों  ही  प्रकार  के  मीन  उद्योगों

 का  विकास  जाता  है  ।  क्रिया  कलापों  की  योजना के  अन्तर्गत  यूनिसेफ  कार्य  के
 विकास  के  लिए
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 उपकरणों  की  कई  मदों  की  आपूर्ति  करता  है  ।  श्री  (31-3-70)  भ्रन्तददस्थ  मीन  उद्योग

 विकास  सामुदायिक  विकास  ब्लाकों  में  ही  चालू  किया  गया है
 ।  समुद्रीय  क्षेत्र  के

 गत  यह  कार्यक्रम  स्रान्घ्न  उड़ीसा  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में

 प्रारम्भ  किया  गया  है  ।

 aaa  पालन  तथा  मछली  विकास  के  लिये  श्रीराम  को  केन्द्रीय  सहायता

 7023.  श्री  रोबिन  कसौटी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तथा  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  sea  तक

 तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  के  बीच  के  वर्षों  में  मत्स्य  पालन  तथा  मछली

 > विकास  के  लिए  श्रीराम  सरकार  को  अनुदान  तथा  के  रूप  (|  नी  घन  राशि  दी  गई  ;

 कौर

 श्रीराम  में  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  श्र  प्रति  ag  मछली  उत्पादन  में

 कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  म्ष्णा  asa  पी०  भ्रम  सरकार  को

 मत्स्य  के  लिए  नियुक्त  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 योजना वधि  केन्द्रीय  सहायता  टिप्पणी

 रु०

 अनुदान  ऋण  योग

 1961-62  397  257.0  854.0  भ्रान्ति  ब्रदायगियों  |

 इस  सहायता  में  पशुपालन  झ्र

 डेरी  उद्योग  सम्बन्धी  योजनायें

 शामिल  हैं  ।  मत्स्य  के  सम्बन्ध

 में  अलग  से  wes  उपलब्ध

 1963-64  0°46  0°17  0°63

 mie  अ्रदायगी
 1964-65  0°61  0:86  1°47  ”  )

 1965-66  0:50  0°25  0°75  अस्थायी  भ्र दाय गी

 0°63  1°81 1966-67  1°18  ह  ज

 1°75  2°62  4:37
 1967-68  द

 1968-69  1-60  2°40  4-00  जी  ”
 क

 प्रथम  दो  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  मत्स्य  संसाधनों  के

 के  लिए  सर्वेक्षण  तथा  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देने  पर  जोर  दिया

 उपयोग  तथा  विभाग  को  बढ़ाने
 गया  था  |  रस  में  मत्स्य

 विभोर
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 की  गतिविधियां  मत्स्य  बीज  तकनीकी  मागंदशंन  तथा  अनुदान  के  रूप  में  केन्द्रीय  सहायता

 प्रदान  करके  मुख्यता  मत्स्य  पालन  को  लोक  प्रिय  बनाने  में  that  रहीं  ।  तीसरी  योजन  तथा

 उसके  बाद  की  वार्षिक  योजनाओं  के  दौरान  प्राकृतिक  मत्स्य  पालन  के  विकास  ate  छली

 sat  के  कार्यक्रमों  को  जारी  रखने  के  अतिरिक्त  मत्स्य  प्रयत्नों  को  बढ़ाने  के  लिए  मछ अर  सहकारी

 समितियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  दिशा  में  विकास  at  गतिविधियां  भ्र ौर  तेज  की

 गई  |  राज्य  सरकार  की  के  अनुसार  क़सम  में  मत्स्य  उत्पादन  के  gins  निम्न  प्रकार  है  :
 मि  =

 ay  मत्स्य

 ह  ा  वि

 1962  18,043

 1963  18,043

 1964  6,709

 1965  31,050

 1966  16,000

 1967  23,861

 1968  24,560

 1969  27,000

 तकी
 26,000

 लर्निंग  stat  alas  पट्टी  meet  के  काय  में  प्रगति

 7024.  श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी  क्या  इस्पात  ale  श्वान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  :
 भ्रग्निगु  खनिज  पट्टी  ores  प्रदेश  के  सारे  निक्षेपों  में  कितनी  प्रगति  हुई  है

 तथा  उनकी  संभावनायें  क्या हैं  ?

 इस्पात  गौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 fram

 श्रार्तिगण्डाला  तास  प्रायोजनों  :

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  अन्वेषणों  ने  श्राद्ध  प्रदेश  के
 गुर्जर  जिले  में

 सीसा  are  ताम्र  खनि जी कण  के  निम्नलिखित  तीन  क्षत्रों  को  उपबन्धित  किया  है  :

 ६ 2५  कौर

 2-  नल्लाकोण्डा

 ate

 बण्डाला  मोटर्स  खण्ड  श्रनुदैध्य॑  दिशा  में  लगभग  2000  मोटर  है  श्रौतं  सम्मुख  दिशा
 में  लगभग  1800  मीटर  भीतर  है  जिससे  लगभग  3-6  वर्ग  किलो  मीटर

 क्षेत्र  जाता  है  ।  वर्तमान
 उपलब्ध  भू-्रॉकड़ों  के  श्राघार  पर  ऐसा  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इस  निक्षेप  में  65  प्रतिशत
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 औसतन  सीसा  के  साथ  लगभग  100  लाख  टन  सीसा  वयस्क  कौर  1103  प्रतिशत  ताम्र  के  साथ

 10°2  लाख  टन  ताम्र  अयस्क  होगा  |

 मई  1970  सीसा  वयस्क  के  विकास  ale  समायोजन  के  लिए  वण् डला मो  ce  में  समावेशी

 खनन  के  लिए  परियोजना  ग्रहण  करने  के  लिए  सरकार  ने  35.  लाख  रु०  की  राशि  की  मंजूरी  दी

 समावेशी  खनन  परियोजना  का  उद्देश्य  frat  का  वस्तुत  रूप  रेखा  बताना  इसे  सिद्ध  करने

 की  संक्रिया  के  भ्रान्ति  चरण  यह  भी  प्रस्तावित  है  कि  औसतन  6-5  प्रतिशत

 data  के  साथ  प्रतिदिन  500  टन  वयस्क  के  उत्पादन  के  लिए  खान  का  विकास  किया  जाये

 तत्पश्चात  प्रावस्था  विकास  प्रथम  प्रावस्था  के  सिद्ध  करने  वाली  संफ्रियाद्रों  के

 कामों  शौर  हिंदुस्तान  ताम्र  लिमिटेड  के  परामर्श  से  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  इस  समय

 किये  जा  रहे  art  के  गहन  व्यसनों  द्वारा  भ्र भि प्राप्त  होने  घाले  संकेतों  के  प्राप्त  होने  पर  यह  प्र

 वित  किया  गया  है  कि  क्षेत्र  में  वयस्क  की  उपलब्ध  राशियों  की  मात्रा  से  संगत  भ्रनुकूलतम  प्रकार  की

 खान  अनुषंगी  को  खोला  जाए  ।  यह  श्रवुमानित  किया  गया  है  कि  यह  प्रायोजना

 40,000  टन  प्रति  टन  की  क्षमता  वाले  सीसा  प्रश्वाचक  को  सम् पोषित  करेगी  ।

 इस  समय  समावेशी  खनन  परियोजना  में  कार्य  प्रगति  पर  है  ।  परियोजना में
 2  प्रवेश

 भ्र ौर  झुकाव  का  श्रनुखनन  तथा  पाद:भित्ति  का  श्रनुखनन  कौर  उत् यापन  शौर  fart  संयोजन

 परिकल्पित  है  है  ।  30-6-1971  को  कार्य  के  विभिन्न  मदों  पर  प्राप्त  की  गई  प्रगति  निम्न  प्रकार

 से

 (1)  ate  ait  संख्या  |  (215  एम०  कार

 550
 मीटर  के  कुल  भ्रनुखननਂ  की  तुलना  में  प्राप्त  की  TE  प्रगति

 257
 मीटर  है

 ।

 (2)  मागं  सं०  2  (260  एम०  कार

 इस  प्रवेश  मार्ग  की  प्रगति  240  मीटर  के  कूल  कार्य  की  तुलना  में  220  मीटर है

 (3)  भूकाक  सं०  :  500  मीटर  के  कुल  झनुखनन
 की  तुलना  में  कुल  प्रगति  57  मीटर  है  ।

 इसके  प्रवेश  art  स०  3  का  का  जो  झुकाव  का  दूसरा  निगमों-सर्ग

 चालू  कर  दिया  है  ।

 Oza  प्रायोगिक  सिल  :  सरकार  ने  समावेशी  खनन  के  प्रक्रम  में  उपलब्ध  होने  वाले

 सीसा  वयस्क  को  व्यवहारित  करने  के  लिए  100  टन  की  क्षमता  वाले  प्रायोगिकਂ  मिल  ate

 प्रकरण  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  40  लाख  रूपये  की  wat  संयंत्र  उत्पादन

 अवस्था  तक  पहुंचने  के  लिये  बहत्तर  संयंत्र  की  निर्माण  रचना  के  लिए  AT
 प्रचार

 सामग्री  उपलब्ध

 करेगा  ।  संयंत्र  के  सचिर्साणि  के  लिए  शीघ्र  ही  संविदा  दी  जायेगी  ।

 समय  स  feat  :  ara  कि  जाती  है  कि  1972  केशन्ती  aia  से  प्रतिदिन  100  cq

 सीसा  अयस्क  ौर  1974  से  प्रतिदिन  500  टन  वयस्क  का  उत्पादन  श्रीराम  हो  जायेगा  ।

 :  नत्लाकौण्डा  woase7 AVS:  a  ख़ुद  ey  fear
 में

 लगभग  3100  मीटर  कौर
 सम्मुख
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 we क  |  ——  क

 या
 सर  े Arf

 ह
 अ | ह  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  भ्राता  है  ।  इस  समय दिशा  में  लगभग  1300  है  जिसमें  लग

 उपलब्ध  भू  आंकड़ों  के  आधार  मया  है  कि  नत्लकौण्डा  खण्ड  में  1-48  प्रतिशत

 tile  यू०  का  49'10  लाख  टन  तास  वयस्क  होगा  |

 1970  इस  निक्षेप  से  प्रतिदिन  500  टन  ara  वयस्क  के  उत्पादन  के  लिए

 परियोजना  तैयार  करने  हेतु  विस्तृत  समावेशी  खनन  कौर  पूर्वेक्षण  काय  को  ग्रहण  करने  के  लिए

 सरकार  ने  1970  में  35  लाख  रुपये  की  राशि  की  मंजूरी  दी  ।  इस -  प्रायोजना  का  कार्य

 इस  समय  प्रगति  पर  प्रायोजन  में  जाने  वाले  कायें  के  मद  में  प्रमुख  कपक  (200

 मीटर  की  दूरी  चन गैर  भ्रनुषंगी  कूपक  (110  मीटर  की  दूरी  का  डूब है
 ।

 1971  के  afar  चरण  तक  कार्य  की  प्रगति  निम्न प्रकार
 से  है

 पक  16  मीटर

 25  मीटर
 झुग्गी  क  पक

 धुकौण्डा
 खण्ड  श्रनुदँ  ef  दिशा

 में  लगभग  2000  मीटर  कौर  सम्मुख  दिशा

 में  ।  2000  जिसमें  लगभग  2-4  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र
 भ्राता  उपलब्ध  भू  आ्रॉकड़ों  के

 भ्राता  ऐसा  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इस  frat  में  8:98  प्रतिशत  सीसांश  के  साथ  के

 46  लाख  टन  सीसा  वयस्क  भ्र ौर  1'51  प्रतिशत  सी ०  Jo  के  साथ  21'54  लाख  टन  ताय  वयस्क

 होगा  |  यह  निक्षेप  नत्लाकोण्डा  के  निकटस्थ  यह  प्रस्तावित
 .

 गया  है  कि  इसके  feat

 को  नत्लाकोण्डा  खण्ड  के  विकास  के  साथ  किया  जाए  ।  इस  प्रायोजना  के  लिए  परियोजना  तैयार

 की  जा  रही  है  ।

 mare  प्रदेश  में  पुलीवेण्डला  पटटी  में  एस्बेस्टास  के  लिए  ड्रिलिंग

 7025.  श्री  बाई०  ईदवर  रेड्डी  :  कया  मस्त  कौर  खात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  के  कड़पा  जिले  की  पुलीवेन्डला  पट्टी  में  एस्बेस्टास  के  लिए  ड्रिलिंग

 at  गई  थी  ;  ौर

 ? यदि  तो  कब  कौर  इसके  क्या  परिणाम  निकले  थे

 इस्पात  शौर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (aft  शाद  संवाद  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वक्षण  ने  झाड़न  प्रदेश  के  हुड्डा  पा  जिले  के  पुलिवेन्डल  पट्टी  में  एस्बेस्टास  के

 लिए  विस्तृत  व्यघन  किया  है  ।

 पुलिवैन्डला  पट्टी  में
 स्वेप्रथन  व्यंजन  संक्रियाएं  1942  के  mea  की  गई  थी

 श्र  एस्बेस्टास  की  लगभग  2'5  लाख  टन  उपलब्ध  राशियाँ  भ्र नुमा नित  की  गई  थी  ।  1961  से

 उपरान्त  की  गई  व्यघन  संक्रियायें  से  1A  ACO  rar
 टन  की

 ate
 है  ल  सक़ाफ़्त  उपलब्ध  राशियों  का  पता  चला

 है  ।
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 श्रीनगर  प्रदेश  में  एस्बेस्टास के  उत्पादन  के
 बारे

 में  भारतीय  खान

 एयरो  दरा  श्रनसंघान  काय

 7026.  श्री
 argo

 ईश्वर
 .

 रेड्डी
 :  क्या  इस्पात

 प्रौढ़
 खान  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 कि

 क्या
 गत

 वर्ष  भारतीय  खान  ब्यूरो  ब्यूरो  श्रॉफ  ने  are
 प्रदेश  के

 कड़प्पा  जिले  के  पुल्लीवेन्डला  ताल्लुक  से  एस्बेस्टास  के  अधिकतम  उत्पादन  के  लिए  खड्डों  का

 प्राकार  निर्धारित  करने  के  बारे  में  अनुसंधान  कार्य  हाथ  में  लिया  था  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे
 में  कितनी  प्रगति  हुई  है

 ?

 इस्पात
 कौर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दाह  नवाज  श्र

 ate
 :

 भारतीय  खान  ब्यूरो  ने  1967  में  पुलिवेन्डला  एस्बेस्टास  पट्टी  का  खाना  भूवैज्ञानिक

 किया  न  कि  पिछले  वर्ष  के  दौरान  ।  इस  अध्ययन  की  रिपोर्ट  में  सम्मिलित  सिफारिशों  में  से

 निशानों  के  नाप  व  श्राकार  से  सम्बन्धित एक  सिफारिश  यह  थी  कि
 1'8

 मी०  की  निष्कर्ष

 ऊंचाई  के  लिए  अधिक  वयस्क  क्षेत्रों  को  18  मी०  18  मी०  नाप  के  केन्द्र  से  केन्द्र  के

 लघु  स्तम्भों  के  विकास  पर  विचार  किया  जाए  ।  निखनन  मुखों  को  वयस्क-स्थल  की  विस्तार

 रेखा  पर  समझौता  बनाते  हुए  इन  स्तम्भों  की  गहराई  की  तरफ  से  विक्रांत  निष्काषित  करना

 चाहिए  जिससे  कि  अधिकतम कमजोर  प्रयोग  पर  निखिल-मुखों को  रखते हुए
 मखान-पारी

 को  अधिकाधिक  नियमित  किया  जा  सके  ।”  1970-71  वर्ष  के  दौरान  सम्पूर्णत या  खननਂ  संक्रियायें

 का  भ्रनुवर्ती  अध्ययन  किया  गया  ate  निम्नलिखित  तीन  खानें  सम्मिलित  की  गई

 1.  मैस  greet  प्रदेश  खनन  निगम  की  ब्राह्मण पाली  एस्बेस्टास  खानें

 ef 2.  गैस  कृष्णा प्पा  एसबेस्टस  श्र  बेराइट्स  (sto)  लिमिटेड  की  का

 खाने  |

 3.  मैसर्स  कृष्णा प्पा  एस्बेस्टास  ate  बेराइट्स  (sto)  लिमिटेड की  रेड्डी  एसबेस्टस

 खान  ।

 fast  जिले  में  कोयले  पर  आघारित  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना

 7027,
 श्री  रणबहादुर  सिह  क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  मध्य  प्रदेश  के  सिधीਂ  जिले  में  कोयले  पर  आघारित  सहायक  उद्योग  स्थापित

 करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  सवाल  में  राज्य  मन्त्री  दाह  नवाज  जी  नहीं  |
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 प्रदान  नहीं  Sod  है  ।

 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  को  शिकायतें

 7028.  श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  कया  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे

 क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  भ्रायुक्त  बम्बई  के  विरूद्ध
 की

 शिकायतें  मिली

 हैं  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  भविष्य  निधि  के  वायदे दारों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  बम्बई  क्षेत्री

 में  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 थम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  श्रार०  के०
 :

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  क

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  से  है  जो  कर्म  चारी  भविष्य  निधि  कौर  परिवार  पेंशन

 निधि  1952  के  aire  स्थापित  किया  गया  है  कौर  इससे  भारत  सरकार  का  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  सुचित  किया  है
 :

 एक  बेनाम  पत्र  में  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  बम्बई  के  विरूद्ध
 कुछ  अभियोग

 लगाए  गए  हैं  ।

 प्रारंभिक  जांचों  से  पता  चलता  है  कि  अभियोगों  के  समर्थन  के  लिए  पर्याप्त  साक्ष्य

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1970  के  seat  महाराष्ट्र  के
 छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के

 सम्बन्ध
 में

 भविष्य  निधि  भ्र  दानों  की  बकाया  राशि  दण्डात्मक  हर्जाना  को

 549.55:  लिखें
 रुपये  थीं

 ।  छूट  न  प्राप्त  ऐसेਂ  प्रतिष्ठानों  की  संख्या  जिन्हें  31-12-1970  को  भविष्य

 निधि  की  एक  लाख  att  अधिक  रुपये  की  राशियां  श्रीमती  पिछली  बकाया  नियोजकों

 att  कर्मचारियों  के  हिस्से  ,  प्रशासनिक  प्रभारों  सनौर  अदा  करनी  बाकी  27  थी  ।

 केला  विकास  निगम  की  स्थापना

 7029.  थ्रो  सांसद  सोलंकी  :

 श्री  ब्यास  नन्दन  मिश्र  :

 क्यों  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  केला  विकास  निगम  बनाने  का  निश्चय  कर  लिया

 यदि  तो  निगम  कब  से  काम  शुभारम्भ  करेगा  ;  रोक

 जह र  केले  की  पैदावार  होती  है  तथा  जो
 स्थान  इसकी  पैदावार  के  लिये  उपयुक्त  है

 वहां  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्यों  की  भ्रष्  पूजा  कितनी  कितनी  होगी  ?
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 कच  मन्त्रालय  से  राज्य  Bray  ANY  साहु  प्  (  )  a  सरकार

 जिसकी  wat  | ब न् एक  केला  विकास  निगम  zor tq  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 में  भारत  सरकार  का  योगदान  40  लाख  रुपये  तथा  राज्य  सरकारों  का  योगदान  10  लाख  पये

 होगा

 पश्चिम  बंगा  त
 में  सरकारी  सम्पदा  पुस्तिका  नियमों  के  श्रस्तगंत

 गवन  मेंट  बास  लंण्ड  के  बारे  में  qatar

 7030.  को  ato  के०  दास  चौधरी  :  क्या  काब  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  कूच  बिहार  जिले  के  कूच  बिहार  टाउन  में  कदम तला

 नामक  क्षेत्र  में  बहुत  वर्षों  से  रवि  कांत  शाह  प्रौढ़  बादल  चन्द्र  राय  के  अधिकार  में  रहे  भूमि

 के  एक  प्लाट  का  लाइसंस  सरकारी  सम्पदा  पुस्तिका  के  नियमों  तथा  उक्त  कब्जाधारी  के  हितों  के

 विरुद्ध  क्लब  को  दे  दिया  गया  था

 क्या  उक्त  सरकारी  सम्पदा  में  कोई  व्यवस्था  agar  नियम  नहीं  है  कि

 नगरीय  क्षेत्र  में  किसी  गवन  मेंट  खास  लेंड  का  किसी  क्लब  maar  इसी  प्रकार  के  कार्यों  के  लिए

 शासित  दिया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  प्लाट  उक्त  को  किन  नियमों  अथवा  कानून  के

 ward  लाइसेंस  दिया  गया  था  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्नी  अण्णा  साहेब  पी०
 :  :

 जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 पशिचम  बंगाल  के  कूच  बिहार
 जिले  में  कदमतला  में

 गवन  मेंट
 खास  ्  का  गिराया  जाना

 7031.  श्री  बी०  Fo  दास  चौधरी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  1968  में  कूच  बिहार  के

 तत्कालीन  एडिशनल  डिप्टी  कमिश्नर  से  प्राप्त  आदेशों  के  अनुसार  तत्कालीन  एस०  एल०  करार

 को  तथा  नें ०  एन ०  कार
 ato  ने  मिल  कर  कूच  बिहार  के  क्लब

 के  सदस्यों  ने  कूच

 बिहार  जिले  के  कदमतला  में  गवर्नमेंट  खास  लेंड  को  गिरा  दिया  था  जो  1951  से  रति  कांत  शाह

 कौर  बादल  चन्द्र  गुहा राय  के  कब्जे  में  थी
 ;

 क्या  तत्कालीन  डिप्टी  कमिश्नर  द्वारा  यह  आदेश  अथवा  कथित  आदेश  दिये  जाने

 से  पुर्व  सरकारी  सम्पदा  पुस्तिका  अथवा  सार्वजनिक  भूमि  बेदखली  कब्जा  अधिनियम

 की  शर्तों  के  अनुसार  कब्जाधारी  को  नोटिस  दिया  गया  था  कौर  यदि  तो  उस  नोटिस  तथा

 उसके  लिये  भ्रपनाई  गई  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्या  है  झ्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  प्रकार  के  रादेश  अथवा  निदेश

 जाने  के  लिये  कूच  बिहार  एडीशनल  डिप्टी  कमिश्नर  के  विरूद्ध  सरकार का  क्या  कार्यवाही

 करने का  विचार  है
 ?
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 कृषि  मदिरालय  में  राज्य  स्त्री  बोर  :  से
 जानकारी  एकत्रित  की

 जा

 रही है  कौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Census  of  Agricultural  Holdings

 fVUIL. 7032  Shri  M.  C.  Daga  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  st  te  whe-

 ther  more  than  one  lakh  village  officers  will  shortly  start  collecting fig  urés:  throughout  the

 country  in  regard  to  agricultural  hoidings ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agricuiture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)

 Yes,  Sir.

 श्रमिक  fears  का  न्याय-निकाय

 7033  श्री  रणबहादुर  सिह  :  कया  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  मामलों  के  लिए  कोई  प्रक्रिया  निर्धारित  की  जिनमें  श्रमिक

 विवादों  को  न्याय  निर्णय  के  लिए  न्यायधिकररों  को  इस  कारण  सौंपने  की  शभ्रनुमति  नहीं  है  कि

 प्रबन्ध  अधिकारी  न्याय-निशंक  के  लिए  सहित  नंहीं  होते
 हैं  क्योंकि  समझौते  झ्र धि कारी  उसका

 पक्ष  ले  रहा  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एं  से  कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  कराये

 ऐसे  मामलों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 शम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  कार  के०  जी  नहीं

 कौर  :  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 बेरोजगारी  की  समस्या  को  हुए  करने  के  लिए  पदचिन्ह  बगाल  को

 घन  सम्बन्धी  सहायता

 7034  श्री  (Ao  alo  सामन्त  :  कया  ७. |  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  परिचित  बंगाल  सरकार  ने  झ्र पनी  बेरोजगारी  की  समस्या  को  दूर  करने  के  लिये

 धन  सम्बन्धी  सहायता  मांगी  है

 क्या  इस  मामले  में  ate  निर्णय  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 यह  सहायता  किन  योजनाओं  के  बारे  में  दी  जायेगी
 ?

 aaa  बंगाल
 श्रम  ate  पुनर्वास  मन्त्री  कार  के०

 :  से  :

 सरकार
 से

 ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुसना  है
 ।

 फिर  भी  पश्चिम  बंगाल  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के

 विकास  कार्यक्रमों  के  फलस्वरूप  है  काफी  बड़ी  संख्या  में  नियुक्ति  अवसर  उपलब्ध  होंगे  ।

 परिचय  बंगाल  में  रोजगार  क्षमता  में  वद्ध

 7035.  at  समर  गृह  :
 क्या  श्रम  श्रौरपरपुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  युवकों  को  निम्नलिखित  स्थानों  पर  भर्ती  करके  रोजगार  की

 क्षमता  में  वुद्धि  की  गई  है  ;

 (1)  दारणार्थी  राहत

 (2)  शरयणाधियों  के  लिये  बढ़ाये  गये  खाद्य  तथा  राशनिंग

 (3)  नागरिक  सुरक्षा  संगठन

 (4)  प्रस्तावित  रेलवे  सुरक्षा  दल

 (5)  राज्य  में  भूमि  सुधार  अ्रधिनियम  की  क्रियान्विति  ;

 यदि  तो  क्या  उपयु क्त  प्रयोजनों  के  लिये  बंगाली  युवकों  की  भर्ती के
 लिये

 सरकार  ने  कोई
 स्वीकृत  योजना

 तैयार  की  है  ;  कौर

 (7)  यदि  तो  उपयुक्त  कार्यों  के  लिये  नई  रोजगर  क्षमता  का  कया  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्नो  कार  के
 ०

 :  से  (a):  प्रशिक्षित  बंगाल

 सरकार  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 कमंचारो  भविष्य  fafa  के  दावों  के  निपटान  में  ग्रथित  भ्रष्टाचार

 7036.  श्री  राजेश  प्रसाद  यादव  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 var  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  शीशायुक्त  ने  एक  प्रस  इन्टरव्यू  में  ag  स्वीकार  किया  था

 कि  विभिन्न  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  कौर  विशेष  कर  दिल्‍ली  की  लेखा  शाखा  में  दावों  के

 अन्तिम  afar  राद  तथा  करा  की  अदायगी  में  बड़  पैमाने  पर  भ्रष्टाचार  विद्यमान  है  ;

 शौर

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  केन्द्रीय  आयुक्त  ने  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  कौर  grata  मंत्री  कार  के०  :  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  sls  से  जो  कर्मचारी  भविष्य  निधि  ale  परिवार  पेंशन

 निधि  1952  के  अधीन  स्थापित  किया  गया  है  सौर  इससे  केन्द्रीय  सरकार  का  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  सुचित  किया  है

 जी  नहीं  ।

 ह
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  ale  तमिलनाडु  में  खुलो  बिकी  की

 पर  उत्पादन  शुल्क

 7037.  श्री  एस०  करार  लस्मी+रायण  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 enn

 कया  महाराष्ट्र  में  कारखानों  से  वसूली  की  चीनी  के  बाजार  में  जाने  के  बाद

 महाराष्ट्र
 के  कारखानों  ने  वर्ष  1969-70  war  उत्पादन  के  30  प्रतिश्त  भाग  की  खली  बिक्री  की

 चीनी  पर  37-1/2  प्रतिश्त  की  दर  से  उत्पादन  थक  की  अदायगी  की  थी

 क्या  यह  सुविधा  तमिलनाडु  के  कारखानों  को  नहीं  दी  गई  थी  कौर  उन्हें  केवल

 30  प्रतिशत  चीनी  को  खली  बिक्री  की  चीनी  तथा  शेष  को  वसूली  की  चीनी  मानने  की  सरकार

 की  घोषित  नीति  के  विपरीत  अपने  30  प्रतिशत  से  अधिक  उत्पादन  पर  उत्पादन  बालक  देना  पडा

 कौर तमिलनाडु  तथा  महाराष्ट्र  के  बीच  ऐसे  भेदभाव  करने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडू  के  कारखानों  से  वसूल  किये  afar  उत्पादन

 शुल्क  को  लौटाने का  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  शेर  :  से  :  वर्ष  1969-70  के  दौरान

 पहली  1970  से  ga  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  कौर  लेवी  चीनी  पर  सुल्तानपुर  उत्पादन

 शुल्क  की  दर  23  प्रतिशत  थी  लेकिन  पहली  1970  से  इसे  बढ़ाकर  लेवी-चीनी  पर
 मुल्यानुसार

 25  प्रतिशत  कौर  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  पर  375  प्रतिशत  कर  दिया  गया  ary
 वर्ष  1969-70  1969  से  30  1970  के  दौरान  महाराष्ट्र  कौर
 तमिल  नाडु  में  चीनी  कारखानों  को  वर्ष  1969-70  के  उत्पादन  के  अनुपात  में  खुली  बिक्री  के  जिए
 की  गई  चीनी  की  नियुक्ति  की  प्रतिशतता  समान  थी  ।  ऊ  ची  लागत  वाले  जोनों  में

 नाडू  चीनी  कारखानों  से  लेवी-चीनी  के  आबंटित  नोटों  की  थोड़ी  चीनी  उठाने  के  कररा
 कौर  उनके  पास  चीनी  का  स्टाक  एकत्रित  हो  जाने  के  फलस्वरूप  अधिक  स्टाक  वाली  फैक्ट्रियों से
 चीनी  की  अघिकतर  मात्राएं  fry  te  की  गई  थी  ताकि  उनके  पास  स्टाक  की  असमानता  कम  की
 जा  सके  ।

 :  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 खुम्भी  की  खेती

 7038.  श्री  जी०  भवाराहन  :  व  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभाग  के  अधीन  अथवा  गेर-सरकार  क्षेत्र  कभी  की  खेती  भारत  में  किन  स्थानों
 पर  होती  है

 पिछले  वर्षों  में  खुम्भी  का  कुल  कितना  उत्पादन  gat  ;  श्र

 कया  तरीकों  के  प्रयोग  से  उत्पादन  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  म्ष्णा  साहिब  पी०
 :  खुम्भी  जम्मू  भ्र ौर

 =
 तामील  ATS,  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  भ्र  संघ  क्षेत्र  दिल्ली  पैदा

 की  जाती है

 मोटे  agate  निम्न  प्रकार  हैं
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 1969-70  1970-71

 (1)  गुच्छी  21,000  किलो  13,200  किलो

 (2)  सफेद  खुम्भी

 वर्गीय  उपलब्ध  नहीं  25,000  किलो

 |
 qa  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 जी  हां  ।  खुम्भी  ग्रतुसन्धान  सोलन  द्वारा  विकसित  की  हुई  उत्पादन  बढ़ाने

 की  तकनीक  को  अन्य  खुम्भी  उगाने  वाले  राज्यों  में  भी  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 सेंसस  रायल  टिम्बर  डाकघर  धनबाद  द्वारा  कमेंट्री

 भविष्य  निधि  के  रिकार्ड  प्रस्तुत  न  किया  जाना

 7039.  श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कया  श्रम  सनौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  dae  रायल  टिम्बर  डाकघर  भरिया  धनबाद  के  उनके

 द्वारा  क्यारी  भविष्य  निधि  1952  के  श्रन्तगंत  रिकाड  प्रस्तुत  न  किए  जाने  के

 कालरा  मुकदमा  चलाया  गया  था  परन्तु  बाद  में  मुकदमे  को  वापस  ले  लिया  गया  था  ;
 कौर

 यदि  तो  मुकदमे  को  वापस  लेने  के  कारण  क्या  थे  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  आर०  के०  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  बो  से  है  जो  कर्मचारी  भविष्य  निधि  ate  परिवार  पेंशन

 निधि  1952  के  अधीन  स्थापित  किया  गया  है  ate  इससे  केन्द्रीय  सरकार  का  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  सुचित  किया  है  :-

 ate  :  भविष्य  निधि  निरीक्षक  के  समक्ष  अभिलेख  प्रस्तुत  न  करने  के  कारण

 मैसर्स  रायल  टिम्बर  डाक-घर  धनबाद  के  विरुद्ध  अभियोजन  चलाया  गया

 परन्तु  बाद  में  अभियोजन  वापस  ले  लिया  गया  क्योंकि  प्रबन्धकों  ने  बाद  में  अ्रभिलेख  प्रस्तुत

 कर  दिये  जिनके  निरीक्षण  से  पता  चला  कि  अधिनियम  उस  समय  उक्त  प्रतिष्ठान  पर  लागू  नहीं

 होता  था  |

 राजों  में  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  द्र त  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति

 के  लिए  श्रमिक
 निधि

 की  मांग

 7040.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  अधिक  निधि  की  मांग की  है  तथा

 ग्रा मीरा  रोजगार के  लिए  केन्द्र  द्वारा  वित्त  पोषित  50  करोड़  रुपये  के  द्र  त  कार्यक्रम के  सम्बन्ध  में

 भ्र पनी  असमर्थता  प्रकट  की  है  ;  शर

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ?
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 14  1893  (  )  लिखित  उत्तर

 कृषि  सन्दली  में  राज्य  सन्तरी  बर  कौर
 :  ग्राम  रोजगार  की

 त्वरित
 योजना के  अन्तर्गत  धन  राठी  का  नियतन  12°50  लाख  रु०  प्रति  जिले  की  दर  से  किया  जाता  है  ।

 ~
 कछ  राज्य  सरकार  ने  निवेदन  किया  था  कि  धनराशि  का  नियतन  जिले  खण्डों  की  संख्या  (८

 भ्रनुसार  अथवा  जिलों  की  ग्रामीण  आबादी  के  अनुपात  में  किया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  किसी  थी

 usa  ने  नियतन  की  झपर्याप्तता  की  वजह  से  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  अपनी  असमथ ता

 व्यक्त  नहीं  की  ।  राज्य  सरकारों  के  निवेदन  पर  ध्यानपुबंक  विचार  किया  गया  शौर  सात  राज्यों

 के  नियतन  में  व  द्धि  करने  का  fara  किया  गया  ।  वे  हैं  आन्ध्र  उड़ीसा

 तमिल  उत्तर  प्रदेश  भ्र ौर  पश्चिम  बंगाल  |

 उर्वरक  के  प्रयोग  के  बारे  में  कृषक  संसदीय  फोरम

 7041  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  कृषि  कायें  में  उपयोग  किये  जाने  वाले  उर्वरक  तथा  अन्य  रासायनिक  खाद  शादी

 की  प्रगति  में  कृषक  संसदीय  फोरम  कोई  योगदान  दिया  है

 गत  तीन  वर्षों  में  सरकार  को  फोरम  की  कौर  से  क्या  ज्ञापन/श्रम्यावेदन'  शादी  प्राप्त

 हुये  हैं  ;  सनौर

 कया  अ्रभ्यावेदन  की  प्रतियों  को  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा

 कृषि  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  श्रण्सासाहेब  पी०  :  से  (  कृषकों

 के  संसदीय  फोरम  के  क्रिया-कलापों  तथा  गत  3  वर्षों  की  अवधि  में  इसके  द्वारा  सरकर  को  प्रस्तुत

 किये  गये  प्रतिवेदन  are  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही
 है  कौर  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  |  इस  समय  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  फोरम  ने  कृषि  उर्वरकों  तथा  कृषि

 में  अरन्य  रासायनिक  श्रादानों  के  उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या  योगदान  दिया  है  ।

 सिक्किम  में  तांबा  निकालने  वाले  कारखाने  की  स्थापना

 7042  श्री  ato  के०  दास  चौधरी  :  क्या  इस्पात  श्र  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  दार्जिलिंग  जिले  are  सिक्किम  की  सीमा  पर  स्थित  पहाड़ी

 क्षेत्रों  में  बाम्बे  के  भारी  निक्षेप  हैं  तथा  ताम्बे  के  इन  निक्षेपों  को  निकालने  के  विचार  से  भारत

 सरकार  ने  सिक्किम  सरकार  के  सहयोग  से  सिक्किम  में  लाम्बा  निकालने  के  कारखाने  की  स्थापन

 की  र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  ate

 भारतीय  खान  ब्यूरो  दाजिलिंग  जिले  की  सीमा  पर  सिक्किम  के  रंगपों  क्षेत्र  में  जस्ता  श्र

 सीसा  के  साथ  ताम्र  के  लघु  निक्षेप  श्रवस्थापित  किए  गए  थे  ।  निक्षेप  के  1960  में

 भारत  ate  सिक्किम  सरकारों  के  सयुक्त  उपक्रम  खनन  निगमਂ  की  स्थापना  की  गई

 ञ्
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 निगम  तास  सीसा  कौर  जस्ता  संकेन्द्रकों  का  उत्पादन  करता  रहा  है  ।  पिछले  2  वर्षों  के  दौरान

 उत्पादन  निम्नलिखित  रूप  से  रहा  :-

 मात्रा  टनों  में

 1969-70  1970-71

 1.  ताम्र  संकेन्द्रण  443  348

 2.  सीसा  संकेन्द्रण  92  116

 3.  जस्ता  संकेन्द्रण  220  274

 निक्षेप  के  बहुत  ही  सीमित  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निगम  ने  धातु  उत्पादन  को

 प्रस्तावित  नहीं  किया  है
 |

 ए  ै  al  से  शौर दार्जिलिंग  जिले  में  तथा  समीपस्थ  स्थानों  पर  ता  eg  दि  fan  के  निक्षेपों

 के  बारे  में  भूगर्भीय  सर्वेक्षण

 7043.  श्री  बी०  Fo  दास  चौधरी  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  दार्जिलिंग  जिले  तथा  उसके  are  पास  के  क्षेत्रों  में  area  कौर  जिंक

 के  निक्षेपों  वाले  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  उत्  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  निकला  ;  श्र

 यह  सर्वेक्षण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 इस्पात  घौर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दाह  नवाज  :  शौर

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  श्राघास्थातु  वयस्क  निक्षेपों  के  लिए  दार्जिलिंग  जिले  ale

 निकटस्थ  क्षेत्रों  में  किए  गए  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  दार्जिलिंग  पहाड़ियों  के  लगभग

 4  किलोमीटर  ga  में  फालिंग  चू  के  समीप  ऑ्राधास्थातु  खनिज रण  श्व स्थापित  हुए  हैं  ।  सोम्बारी

 रेउ

 यनमाकु  होंगी  पहाड़ी  के  आसपास  आ्राधास्थातु  के  हरनेक  झ्राथिकेतर  प्राप्ति स्थलों  सुचना

 मिली है  1

 1971-72  के  दौरान  फालिंग चू
 के  समीप  कार्य  जारी  चूकि  अन्वेषण

 प्रारम्भिक  प्रावस्थाओं  में  कार्प  में  आगे  को  प्रगति  प्राप्त  हुए  परिणामों  पर  निर्भर

 रहेगी  ।

 उड़ीसा  में  जामेनकिरा  ब्लॉक  में  मिट्टी  सम्बन्धी

 कार्य  के  लिये  धन  का  अ्राबंडन

 7044.  श्री  पी०  गंगादेवी  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सामुदायिक  विकास  परियोजना  के  श्रन्तगंत  मिट्टी  सम्बन्धी

 cs
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 कक  al  ति तेन  रा  ब्लाक  के  लिए  एक  लाख  रुपये  दिये  है  ; कार्य  ः (अयं  के  लिए  सम्भलपुर  जिले  के

 यदि  तो  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 उक्त  प्रयोजन  धन  के  प्रयोग  में  विलम्ब  के  कारण  कया  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  घेर  :  से  :  ग्राम  रोजगार  की  स्वरित

 योजना  के  अंतगर्त  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार  से  सम्बलपुर  जिले  के  बारे  में  प्रस्ताव

 13  1971  को  प्राप्त  हुए  थे  कौर  उनकी  जाँच  की  जा  रही  है  ।  जामेनकिरा  खण्ड  के  बारे

 में  प्रस्तावों  की  लागत  1,12,500  रु०  है  ।  ये  प्रस्ताव  तालाबों  की  मरम्मत  कौर  लघु  सिंचाई

 परियोजनाश्रों  ate  ग्राम  पंचायत  तथा  पंचायत  समिति  सड़कों  के  बारे  में  ara  है

 कि  स्वीकृत  निर्माण  कार्य  वर्षा  के  तुरन्त  बाद  आरम्भ  कर  दिए  जाएंगे  |

 नेकी  में  वन्यजीवन  का  संरक्षण

 7045.  श्री  ato  ato  गोहेन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेफा  क्षेत्र  में  वन्यजीवन  के  सं  रक्षण  के  लिये  सरकार  ने  विशिष्ट  कार्यवाही  की

 पर

 क्या  सरकार  का  विचार  नेफा  में  एक  चिड़ियाघर  बनाने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कब  बनाये  जाने  की  सम्भावना  है ? ्

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  :  नेफा  के  वन्य  पक्षी  रोक  पशु  रक्षा

 विनियम  की  घोषणा  प्रदान  सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन  है  ate  सरकार  द्वारा  मंजूर  होने

 पर  उसे  लागू  कर  दिया  जायेगा  ।

 जी  नहीं  ।  नेफा  में  चिड़ियाघर  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  विच।/राधघीन  नहीं

 प्रदान  नहीं  होता  ।

 Election  to  Panchayats  in  Haryana

 7046.  Shri  Chandra  Shailani;  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  ;

 (a)  Whether  any  amendment  [has  been  made  in  the  rules  relating  to  elections  to
 Panchayats  in  aryana  State  to  the  effect  that  candidate  belonging  t USM
 cannot  contest  election  for  a  General  seat  ;

 o  the  Scheduled  Castes

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  the  said  amendment  is  not  contrary  to  the  fundamental  rights  enshrined
 in  the  Indian  Constitution  ?

 The  Minister  of  State  in  the
 Ministry of  Agriculture  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  &  (९)  :  Do  not  arise.
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 बंगला  देश  के  दारशाधियों  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  सहायता

 7047  श्री  बीरेन्द्र  श्रीयाल

 को  प्रभ दास  पटेल

 कि क्या  श्रम  द्योल  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  तथा  इसकी  सम्बद्ध  एजेंसियों  को  समस्या  की  व्यापकता

 कौर  गाम्भीय  सम्बन्ध  में  जानकारी  दे  दी  है  कि  भारी  संख्या  में  wat  शराबियों  पर  प्रति  वर्ष

 750  करोड़  रुपये  खर्चे  होंगे  ;  कौर

 यदि  तो  संयुक्त  राष्ट्र  तथा  सदस्य  सरकारों  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रम  wie  पुनर्वास  स्त्री  कार  के०
 :  छः  मास  की  अवधि  के  लिए

 60  लाख  शरणार्थी  जनसंख्या  खाद्य  आश्रय  स्थान  इत्यादि  प्रदान  करने
 के

 लिए  संयुक्त

 राष्ट्र  तथा  इसकी  सम्बद्ध  एजेंसियों  को  300  करोड़  रुपये  के  सुभाव  दिए  गए

 विदेशी  सरकारों  |  श्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  द्वारा  की  गई  सहायता  की  पेशकश  का  ब्यौरा

 संलग्न  विचारा  में  दिया  गया  है  ।  थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  815/71

 Decline  in  Mica  11111 110

 7048.  Shri  Singh  Will  the  Minister  of  Steel  and  wines  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  Mica  Industry  is  declining  day  by  day  on  account  of  the  industrial

 policy  of  Governm=nt  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  check  this  decline  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  steel  and  Mines  (Shri  Shah  Nawaz  Khan) :

 (a)  The  declining  trend  in  Mica  Industry is  not  due  to  the  industrial  policy  of  the  Govern-

 ment.  Mica  Industry  is  an  export  oriented  industry  and  its  productlon  depends  upon  its

 demand in  the  international  market.  The  production  of  crude  mica  has  fallen  from  22,915

 tonnes  in  1956  to  16,274  tonnes  in  1970  and  that  of  sheet  mica  from  8,160  tonnes  in  1966  to

 7,192  tonnes  in  1970.  The  fall  in  the  export  of  Sheet  mica  is  due  to  the  following  reasons:—

 (i)  Displacement  in  the  use  of  mica  due  to  invention  of  transistorised  devices

 (ii)  Use  of  substitute  materials  like  ceramic,  Kraft  paper  and  other  synthetic  pro-

 ducts  like  polystyrene,  polyethylene  etc

 (iii)  Displacement  in  use  of  sheet  mica  by  lower  valued  scrap  mica,  and

 (iv)  Release  of  mica  from  U.S.  and  U.K.  stockpile

 (0)  :  The  Govt.  of  India  in  1970  constituted  a  working  Group  on  Mica  to  go  into

 the  problems  of  Mica  Mining  and  export  trade  and  to  suggest  the  remedial  measures  The

 recommendations  made  by  the  Working  Group  are  under  the  consideration  of  the  Govt

 qrqaat  के  प्रयोग  की  तुलना  में  नलकूप  सिचाई  का

 लाभ  एवं  हानि  सम्बन्धी सव  क्षण

 7049  श्री  राजदेव  सिह  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  इण्डियन  इंस्टीट्यूट  win  बाद
 द्वारा  नलकूप  सिचाई  के  लाभ

 एवं  हानिਂ  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  का  मुख्य  निष्कर्ष  यह  है  कि  पम  पेट के  मालिकों  के  भुप  ने  श्रम
 साधनों  का  प्रयोग  करने  वाले  सर्प  की  तुलना  में  लगभग  सभी  फसलों  में भ्रौर  अ्रघिक  लाभ  प्राप्त

 किया है

 यदि  तो  क्या  सरकार  तन्य  तरीकों  की  तुलना  में  पम्प सेटों  के  बारे  में  अपने

 कार्यक्रम  में  परिवर्तन  करेगी  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  बोर  faz)  जी  हां  ।

 पम्प सेट  लगाने  पर  पहले  ही  बहुत  बल  दिया  जा  रहा  है  ।  चौथी  योजना  की  अवधि

 में  185  लाख  पम्प सेट  लगाने  का  विचार  है  जबकि  चौथी  योजना  के  प्रारम्भ  ही  लगभग  19

 लाख  पम्पसंट  कायथ  कर  रहे  थे  ।  चौथी  योजना  का  लक्ष्य  कौर  अ्रधि ण्ग्ग्य नः  हो  जाएगा  |

 केरल  में  धान  कौर  नारियल  को  कान्त  के  लिये  रुसी  सहायता

 7050  श्री  ए०  Fo  गोपालन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  रूस  की  सहायता  से  मिलाया  जिला  एर्नाकुलम  में  की  जाने  वाली

 धान  ate  नारियल  शादी  की  कामत  के  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  की  योजना  को  अनुमोदित  कर

 दिया  है

 यदि  at,  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 yar  पी० कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (At  श्रीवास  हु  केरल  सरकार से  ऐसी

 कोई  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 एलेक्स  मार्क  टिंग  त्रिपुरा

 1.  श्री  बीरेन दत्त  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ।  )  क्या  त्रिपुरा  की  एलेक्स  मार्क  टिंग  कोआपरेटिव  सोसायटी  दिवालिया  हो  गई  है

 यदि  तो  क्या  यह  अब  भी  कोई  व्यापार  कर  रही
 है  :

 प्रौढ़

 उक्त  सोसाइटी  को  ऋण  के  रूप  में  कितना  घन  दिया  गया  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जगन्नाथ  :  जी  नहीं  ।_

 जी  हाँ  ।

 त्रिपुरा  प्रशासन  के  सहकारी  विभाग  ने  1,97,500  रु०  का  ऋण  दिया  जिसमें  से
 75,000

 रु०  वसूल  कर  लिये  गये  हैं
 ।

 इसके  त्रिपुरा  राज्य  सहकारी  बैंक  लि० ने  भी
 1967-68  से  1970-71  तक  की  अवधि  के  लिए  14,68,3 की  JV;  नन  46,94  रु०  का  नकद  ऋण रा  निभाव

 मंजर किया था  :  इस  राशि  में  से  बंक  11,23,047;  1
 रु०  वसूल कर  चुका है
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 Incidents  of  Gherao  in  Industrial  Establishments  of  west  Bengal

 7052.  Shri  Ku!  m  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  cf  Labour  and  Rehabilita-

 tion  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  numb:r  of inzidsnts  of  gi2raos  in  industrial  establishments  in  west

 Bengal  since  the  Ist  Tanuary,  1970  to-date  ;

 (b)  the  total  man-hours  lost  asa  result  there  of  and

 (c)  the  estimated  loss  suffered  by  Government  asa  result  of  incidents  of  gherao  in

 the  central  industrial  establishments  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabiltation  (Shr.  R.  K.  Khadilkar)  :  (a)  to  (c)  In-

 formation  is  being  co)lected  and  will  be  placed  onthe  Tablz  of  the  Hous?  soon  after  it  is

 received.

 mem  प्रदेश  में  पिंग  प्राय रन  cate  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  परियोजना  के

 समन्देषो  निदान  का  दौरा

 7053.  श्री  के
 ०  :

 थो  बाई०  ईश्वर  रेड्डी  :

 क्या  इनयात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  परियोजना  के  एक  सदस्यीय  समावेशी  मिशन  ने  श्रीधर

 प्रदेश  के  खम्मम  जिले  में  कोयला  वाले  क्षेत्रों  में  पिंग  आयरन  प्लांट  स्थापित  करने  के  लिए  उपयुक्त

 स्थान  के  चयन  की  सम्भावनाश्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  उक्त  जिले  का  हाल  में  दौरा  किया

 कौर

 यदि  at,  तो  उक्त  मिशन  ने  क्या  निशुंभ  किया  है  कौर  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 इस्पात  प्रौढ़  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  दा हु नवाज  संयुक्त  राष्ट्र

 विकास  परियोजना  के  श्री  जैक  मिलर  ने  6-7  जुलाई  1971
 खम्मम  जिले  का  दौरो  किया  था  ।  इस

 दौरे  का  प्रयोजन  स्थानीय  उपलब्ध  कच्चे  माल  से  फाउण्ड्री  पिग  श्रीधरन  के  उत्पादन  के  लिए  एक

 ag  कार्मिक  प्रायोजना  स्थापित  करने  योजना  का  मुल्यांकन  तथा  स्थल  का  सव  क्षण  करना

 था |

 इस  मिशन  के  निष्कर्ष  सिफारिशों  की  कभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 Memorandum  from  Mica  Industry  Association  of  India  Domchuch  Hajaribagh

 7054.  Shri  Ramavtar  Shastri  :  Will  the  ,Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 state
 ध

 (a)  Whether  the  Bharat  Abhrak  Udyog  Sangh  (Mica  Industry  Association  of  India)
 Do  chonch  (Hazaribagh)  has  submitted  any  meniorandum  to  the  Prime  Minister  ,

 (b)  if  so.  the  particulars  there  of  ;  and
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 एएएस्‍एएएए  लथ

 (0)  the  reaction  of  Government  there  to  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  steel  and  mines  (Shri  Shah  Nawas  Khan)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (0)  The  main  points  raised  in  the  may  beseen  in  the  enclosed
 statement

 (c)  The  matter  is  under  consideration.

 Statements

 The  following  are  the  maia  points  raised  in  the  Memorandum  submitted  by  Bharat
 Abhrak  Udhog  Sangh,  Hazaribagh  to  the  Prime  Minister

 S.  No.  Point  raised

 1  Vast  areas  of  mica  is  held  by  the  big  Mine  Gwners  under  the  statutory  limit  of

 10  sq.  miles  of  area  fixed  in  the  Mineral  Concession  Rules,  1964  which  cannot
 be  werked  fully  resulting  in  blocking  of  workabie  areas.  The  limit  may  be

 reduced  to  1  sq.  mile.

 Difficulties  being  experienced  by  the  small  Mine  Owners  regarding  implement-
 ation  of  Mines  Regulations  1961  in  the  mica  mining  areas  of

 Hazaribagh  District  of  Bihar.

 Exploitation  of  small  mine  cwncrs  by  the  b.g  mine  owners/exporters  and  their

 influence  cn  the  fixation  of  flocr  prices  of  m.ca  etc.

 Suggestion  regarding  arrangements  for  ‘Singiv  point  Exportsਂ

 Smuggling  of  mica  through  Nepal.

 Central  Assistance  to  Madhya  Pradesh  for  installation  of  tubc-Wells

 and  Their  Working

 71055.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  amount  of  financial  assistance  given  by  the  central  Government  to  instal

 tube-wells  in  Madhya  Pradesh  during  the  last  three  years  and  the  number  of  tube-wells  ins-

 (81160  there  with  this  assistance;  and

 (b)  the  number  out  of  them  which  are  in  working  order  at  present  and  the  number
 of  those  which  have  gone  out  of  order  together  with  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  &  (b)  :.

 According  to  the  procedure  in  vogue,  Central  Assistance  to  States  is  not  related  to  any  indivi-
 dual  programme  or  scheme  but  it  is  provided  by  the  Centre  on  block  loan  and  grant  basis  in

 respect  of  the  annual  plan  as  a  whole.  The  discretion  for  allocation  of  funds  to  the  indivi-

 dual  state  plan  schemes  including  tubewells  rests  primarily  with  the  State  Government.

 Hence,  the  question  of  giving  financial  assistance  for  specific  schemes  like  tubewells,  does  not

 arise.

 Tubewells,  however,  are  being  financed  from  the  State  Plan  funds  and  the  credit
 made  available  by  the  institutional  sources  including  Land  Development  Banks  Cooperatiye

 थक
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 Banks,  Commercial  Banks  and  the  Agriculture  Refinance  Corporation.  In  Madhya  Pradesh

 1061  tubewells  were  drilled  during  the  period  from  1968-69  to  1970-71.  Of  these  521  were

 successful  and  306  were  put  into  Commission  by  end  of  March  1971.  Others  were  under

 various  stages  of  completion.  No  report  has  been  reczived  about  any  tubewells  having  gone
 out  of  order.

 Import  of  fish  eggs  in  Rajast»an  for  fisheries

 7057.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 +}  ed (a)  the  names  of  the  places  from  where  fish  eggs  are  imported  for  gat  w  A  evelopment
 of  fisheries  in  Rajasthan  ,  and

 (b)  the  fish  species  produced  as  a  result  thereof  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasahed  P.  Shinde):

 (a)  Fish  eggs  as  such  are  not  imported  for  the  development  of  fisheries  in  Rajasthan.
 However,  the  Department  of  Fisheries,  Rajasthan  has  imported  ily fry  of  various  carps  from

 West  Bengal,  Madhya  Pradesh  and  Gujarat.

 (b)  Catla  catla  (Catla),  Cirrihina  Mrigala  (Mrigala),  Labeo  rohita  (Rohu).

 Import  of  Fertilizers

 7058.  Shri  Cnkar  Lal  Berwa  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  name  of  the  countries  from  whom  fertilizers  are  being  imported  ;

 (b)  their  quantities  ,  and

 (c)  on  what  rates  ?

 Lh, A  gric The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  it  ulture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)

 (a)  to(c):  A  statement  is  laid  on  the  table  of  the  Sabha:

 Statement

 Statement  showing  Fertilizer  imported  from  various  countries  and  the  rates  at  which

 they  are  per  cured  against  import  programme  for  1971-72.

 Name  of  Kind  of  Fertilizers  Quantities  to  Rates  in  U.  S.  dollar

 Countries  ee  ne
 be  imported

 U.S.A.  12-32-16  NPK  32,500  $  55,21  to  56,95  (F.  0.  B.)

 NPK  20,000  $  56,37  to  58,00  do 14-36-12

 10-26-26  NPK  35,000  $  56,95  to  63,00  do

 U.S.A  DAP  90,000  $  53,49  to  54,32  do

 Canada  MOE  2,78,125  $  29,95  to  30,53  do

 15-15-15  NPK  34,000  $  58,16  to  63,50  do

 do  NPK  (Bulk)  12,500  $  46,53  do

 14.14-14  NPK  5,000  $  55,94  do

 14-28-14  NPK  10,00  $  67,96  do

 DAP  69,500  $  54,56  to  59,64  do
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 South  Korea  Urea  20,060  $  46,40  do

 Rumania  CAN  1,50,000  $  50,25 (0  &

 Urea  40,000  60,50  (C  F)

 France  ANP  30,000  $  76,05  (C  &  F)

 West  Germany  Mop  40,C00  $  48,20  (C  &  F)

 GDR  Mop  20,000  $  51,00  (0  &  F)

 Buigaria  Urea  1,80,600  $  60,50  (C  &  F)

 Poland  Urea  1,00,C00  $  60,50  (C  &  F)

 पय  i A
 Intensive  Far.  shi  ing  in  States

 7059  Shri  Onakar  Lal
 Berwa:  Willthe  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to

 stats:

 (a)  the  results  achieved  from  intensive  farming  in  Rajasthan  ;

 (b)  the  names  of  states  other  than  Rajasthan  where  ‘intensive  farming  has  been

 underteken  ;  and

 (c)  the  results  therecf  ?

 ‘The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agricultsr2  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  :

 (a)  to(c):  Under  the  new  agricultural  strategy  adopted  since  1966-67,  intensive
 n ULE Htin’ 1p cultivation  programmes  like  the  High  Yielding  varieties  and  1  le  Cropping  have  bcen

 taken  up  in  all  States  inculding  Rajasthan  and  Union  Territories.  As  aresuit,  focd  grains
 production  has  increased  in  all  States  and  Union  Territories.

 The  States-wise  details  are

 given  in  the  enclosed  statement.

 Statement

 |  Total  Food-grains  1000  Tonnes
 State

 1966-67  |  1967-68  ह  1968-69  ,  1969-70 |  1965-66  ए  ED,

 Andhra  Prad  esn oh
 6097,6  7717,6  7185,7  6846,9  7399,6

 Assam  1909,6  1811,1  2037,3  2304,4  2118,7

 Bihar  7189,7  4132,8  8627,0  8869,9  7545,7

 2416,4 Gujarat  2185,9  3330,4  2345,9  3221,0

 Haryana  2076,9  2572,5  3992,0  30006,2  4567,4
 Jammu  &  Kashmir  499,4  652,3  681,8  1099,2  1151,5
 Kerala  1025,0  1112,0  1151,2  1427,4  1242,6
 Madhya  Pradesh  6822,8  6310,7  10232,1  9460,0  9769,1
 Maharashtra  4694,7  6050,0  6825,0  7157,2  6913,9
 Mysore  3544,6  4172,6  4665,2  5849,4 ै  5890,7
 Nagaland  43,2  30,0  51,0  32,9  49,8

 -Orissa  3730,7  4354,9  4334,6  5429,4  5032,9
 Punjab  3391,3  4216,8  5406,7  6252,1  6936,7
 Rajasthan  3839,2  4350,6  6601,9  4006,8  4749,5
 Tamil  Nadu  5031,9  3789,9  5760,7  5415,3

 6239,0
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 Uttar  Pradesh  13311,4  11873,7  16779,0  16296,2  17547,2

 West  Bengal  5448,2  5377,2  3740,7  7162,3  7363
 A.  &  Is  and  8,3  8,9  8°5  10,7  2.6

 Chandigarh

 Dadar  &  Nagar  Haveli  0,5  4,9  14,7  9,8  12,8
 Delhi  61,0  70,6  106,7  108,0  103,2
 Goa,  Daman  &  Diu  60,7  52,8  63,4  61,5  66,3

 Himzchal  Pradesh  616,7  772,1  897,7  960,9  982,3
 L.  M.  &  A.  Island

 Manipur  230,0  293,8  251,0  318,7  244,8

 N.E. F.A  41,3  42,9  41,9  100,0  45,2

 Pondicherry  SU,  50,4  2/,4  55,3  62,2

 Tripura  205,0  204,0  208,8  206,2  235,8

 All-India  72346,6  74231,0  95052,4  94012,6  99501,3

 सहकारी  ऋण  को  बकाया  rife  में  वृद्ध

 7060.  श्री  नवल  किशोर  fag  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  राज्य  में  विभिन्न  शीर्षों  के  अन्तर्गत  दिये  गये  सहकारी  ऋणों  की  कितने  प्रति

 दात  राशि  बकाया  है  ;  कौर

 वर्षों  से  इस  प्रतिशतता  में  विधि  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृष  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  जगन्नाथ  :  सुचना  अनुबन्ध  1  व  2  में  दी

 गई  है  ।

 ग्रामीण  ऋणी  पुनर्विलोकन  frat  अपनी  रिपोर्ट  1969
 में  प्रस्तुत  ने

 ्र ति देयों  में  होंने  वाली  वृद्धि  के  कारणों  का  विस्तृत  अध्ययन  किया  था  ।  समिति  ने  कहा  था  कि

 विविध  प्रकार  के  प्रभाव  ate  जिनमें  से  कुछ  सहकारी  ऋणी  ढांचे  की  आन्तरिक  तथा

 दूसरी  बाह्य  श्रतिदेयों  के  संचयन  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  इनके  मुख्य कारण  ये  हैं  :

 (1)  agar  कऋ णा दायी  जिनके  कारण  श्रावश्यकता  से  अधिक  धन  दिया  जाता

 ऋण  की
 असामयिक  श्रुति  की  जाती  है  तथा  see  का  दुरुपयोग  होता  है  ।

 (2)  पर्याप्त  तथा  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  के  अभाव  के  कारण  श्रपर्या  शिक्षण

 (3)  सन्तोषजनक  प्रबन्ध  |

 (4)  राजनीतिक  कारण  ।

 (5)  तकावी  ऋणों  की  व्यवस्था  सम्बन्धी  नीतियां  तथा  इस  प्रकार  के
 ऋणों

 की  वसूली

 के  लिए  दी  गई  प्राथमिकता  ।

 (6)  शादी  जैसी  प्राकृतिक  ara  फलस्वरूप  फसल  को  आंशिक

 अथवा  भारी  हानि  पहुंचती पहुंचती
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 विवरण

 प्राथमिक  स्तर  पर  लप  तथा  मध्यकालीन  ऋगगों  के  अतिरेक  रु०

 राज्य  1968-69  की  स्थिति  1969-70  की  स्थिति

 बकाया  बकाया शासित  क्षेत्रा  बकाया  कुल  अ्रतिदय  में  प्रति  देख

 रानी  राशि  प्रतिदेय  का  कुल  राशि  प्रतिदेय  क

 प्रतिशत  प्रतिशत

 2  3  4
 =

 ग्रान्घ्र प्र प्र  3193  1180  37  3207  1397  44

 IAA
 म्रसम  334  398  75  553  त नी  71.0

 1219  561  46  1331  651  49 बिहार

 गुजरात  7275  1781  24  7936  ८१01  26

 1448  351  24  1748  34 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  537  123  23  653  123  19

 101 जम्मू  तथा  काश्मीर  262  82  31  220  46

 केरल  2279  585  26  2753  642  23

 मध्य  प्रदेश  6290  2319  37  7032  2394  34

 12759  4979  39  14214  5630  40
 गह  राष्ट

 4101  1683  41  4288  1601  37

 1 नागालैंड

 उड़ीसा  1975  925  47  2086  918  44

 पंजाब
 4250  1123  26  5105  1997  39

 राजस्थान  1788  556  31  2118  765  36

 तमिलनाडू  5220  1497  29  5470  1862  34

 उत्तर  प्रदेश  6989  2293  33  7290  2586  36

 परिचित  surat  1512  855  ह  1656  865  52

 श्रणष्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीपसमूह  a 2  50

 6 चण्डीगढ़  30

 दिल्ली  106  47  44

 30  20 दमन  तथा  दीव  16  10  30

 लका दीव

 39  25 मणिपुर  64

 त्रिपुरा
 32  16  50  32  15  47

 45  16 पांडिचेरी  36

 कुल  योग  61875.0
 21404  35  67716  24632.0  36

 ये  wise  1968-69  हे  सम्बन्धित हैं
 ।  नगण्य  ।
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 =  बाए  जा  a

 >  &
 ब्यक्ति  थ्  गये  दोघंक्रालीन  ऋण

 स
 स०

 ऋ  «  ध»
 अ 1968-69  |  1969-70

 eas  mm

 कुल  वर्ष  वर्ष  के  | मांग में  qq  ay  के।म  =—=-—. Ta

 ्
 कुल

 हक्की

 कुल  मांग  रात  अततिदेय । बकाया |  बकाया  में  अन्त  झ

 राज्य/फिन्द्र  प्रशासित  का  कुल  में
 oy

 प्रतिदिन

 us

 |
 मांग  अरति  देयरर्पर

 |  _

 Lb

 SS श्रीनगर  प्रदेश  6213

 eA

 7658  2

 असम  22

 थ

 50.0

 बिहार  527  च  ह

 en  प

 7  32.1

 6616  122  We.
 ज
 7979  16.0 गुजरात  [|

 क
 192  Lt

 # 982  ए  itn,  ै

 112  ह  155  छि  qd  11.1 जम्मू  तथा

 536  80  य्  33.9  630  8  36.0

 मध्य  प्रदेश  1202  222  80  29,9
 1682  2  «114

 50.1

 राष्ट्र  8983  1557  366  23.5  9745  1  41  19.9

 3051  416  178  42.7  325].  1  51.9
 tl

 उडीसा  633
 73.0  16

 Gh
 65  88  16  18.2

 पंजाब  30  03
 1956  141.  द  ane

 r
 481  14.0

 द
 us

 781
 0  35.7

 कस

 365  108  5514  638  i  2.)

 5578  516 देश  4252...  297.  क  13.  4  16.7

 पिच  बंगाल  313  39  17  43.0  380  68  3€

 सित  क्षेत्र  103  15  5  33.3  176  15
 re  53,3

 40217  3161  989  192  49934  7052
 —

 .
 योग  157  16.4

 a

 1]  इन  राज्यों  में  भूमि  विकास  बैंक  की  एकात्मक
 पद्धति  जो  प्राथमिक  समितियों  के

 ्
 बजाय  निखार  के  माध्यम  से  9.0  करता  है  ।

 क

 हिन्दुस्तान  fae  लिमिटेड में  पु  जी  निवेश द  ्

 70  श्री  wa  राज  सिंह  कोटा  :  क्या  इस्पात
 कौर  खान

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  में  श्री  तक  कुल  कितनी  प्  क ी  लगाई गई  है

 (a)
 वहां  कुल

 कि  प्रभारी कार्य  कर  रहे  हैं  ?
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 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  चन्द्री  दाह  नवाज  सरकार  ने

 हिन्दुस्तान  जस्ता  लिमिटेड  पर  इस  समय  तक  1727-01  लाख  रूपए  विनिहित  किए  हैं

 विवरण  निम्नलिखित  है  :-

 साम्या  नऋर  कला

 रुपयों

 869°21  857-80  1,727°01

 1  1971  को  हिन्दुस्तान  जस्ता  लिमिटेड  में  4,  193  कमचारी  कौर  थे  ।

 केरल  सें  aaa  को  कालौनी  के  निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  श्रमदान

 7062.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  मूछों  की  कौलौनी  के  निर्माण  के  लिए  अनुदान  की  मंजूरी  के  संबंध

 में  केरल  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हम्ना  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब  पी  :  से  :  केरल  सरकार

 के  खाद्य  तथा  स्थानीय  प्रशासन  मन्त्री  9  1971  के  अपने  श्रद्धा-शासकीय  पत्रਂ  में  केरल

 में
 मैचों  की  श्रावास  कालोनियों  के  लिये  2  करोड़  रुपये  के  agers  का  अनुरोध  गया  है  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 भविष्य  निधि  केरल  के  कार्यालय  में

 क्मचारों  भविष्य  fafa  के  दावे

 7063.  श्री  ए०  के ०  गोपालन  :  कया  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  केरल  के  कार्यालय  में  सेवा  निवृत्त  अथवा

 नौकरी  से  निकाले  गये  श्रमिकों  के  भविष्य  निधि  के  कुल  कितने  लेखे  तय  किये  जाते  हैं  ;

 उनके  इन  लेखों  को
 न

 निपटाये  जाने  के  कया  कारण  हैं  ;

 भविष्य  निधि  के  लेखों  को
 न

 निपटाने  के  सम्बन्ध  में  कर्मचारियों  की  ate  से  कुल
 कितनी  शिकायतें  मिली हैं  ;  कौर

 भविष्य  निधि  के  लेखों  को  न  निपटाने  के  मामलों  को  तय  करने  के  लिए  सरकार  ने

 कया  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम
 कौर  पुनर्वास

 मन्त्री  कार  के०
 :  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की
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 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  बो  से  जो  क्मंचारी  भविष्य  निधि  झ्र  परिवार  पेंशन

 निधि  1952  के  अ्रधीन  स्थापित  किया  गया  है  कौर  इससे  केन्द्रीय  सरकार  का  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  सुचित  किया  है  :-

 site  :  31  1971  निम्नलिखित  कारणों  से  प्रादेशिक  भविष्य  निधि

 केरल  के  कार्यालय  में  भविष्य  निधि  के  दातों  के  निपटान  के  लिए  लगभग  3433

 पत्रनिर्खीतਂ  पड़े  थे  :-

 (1)  अपूर्ण  श्रीचंदन-पत्रों  की  प्रस्तुति  ;

 (2)  नियोजकों  द्वारा  सांविधिक  शिव  रशिया KE ह  ह  प्रस्तुत न  करना  दोषपूर्ण ढंग
 से  प्रस्तुत

 करना :

 (3)  धन  प्राप्त  करने  के  श्रधघिकार  का  विरोध  किया  जाता  है  ;  सौर

 (4)  भविष्य  निधि  श्र  दानों  का  जमा  न  करना  ।

 श्र  :  सम्बंधित  व्यक्तियों  से  प्राप्त  शिकायतों  की  संख्या  इस  समय  उपलब्ध

 नहीं  है  परन्तु  दावों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जाते  हैं  :-

 (1)  सदस्य से  सही  ढंग  से  सुचना  देने के  लिए  कहा  जाता  है  ;

 (2)  विवरणियां  प्रस्तुत  न  करने  या  बकाया  राशि  अदा  न  करने  के  दोषी  प्रतिष्ठान  में

 भविष्य  निधि  निरीक्षक  प्रतिनियुक्त  किया  जाता  है  ;  प्रौढ़

 (3)  सदस्यों  से  भ्रपेक्षित  सुचना  भेजने  के  लिए  प्रार्थना  की  जाती  है  ।

 राजस्थान  में  भारतीय  थू  विज्ञान  सरंक्षण  द्वारा  व्यापक

 सर्वेक्षण  किया  जाना

 7064.  श्री  हरेन्दर  सिंह  बनेरा  :  बया  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  ने  राजस्थान  में  भीलवाड़ा  जिला  के  क्षेत्र
 का

 व्यापक  सर्वेक्षण  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  सर्वेक्षण  की  मुख्य  बातें
 कया  हैं  ?

 इस्पात  te  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  ate

 हाल  ही  के  वर्षों  में  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  राजस्थान  के  भीलवाड़ा  जिले  में  किए  गए

 भूवैज्ञानिक  मानचित्रण  आर  विस्तृत  अन्वेषणों  के  परिणाम  स्वरूप  पुस् दरीबा  क्षेत्र  में  124  प्रतिशत

 ताम्रयुक्त  ताम्र  वयस्क  के  लगभग  121  लाख  टन  दौर  1711  प्रतिशत  ताम्र युक्त  ae  वयस्क  के

 5  लाख  टन  की  उपलब्ध  राशियाँ  अनुमानित  की  गई  हैं  ।

 लौह  गान  कायनाईट  कौर  निर्माण-पत्थर  के  प्राप्ति  स्थलों  की  भी  रिपोर्ट

 मिली  है  ।  इन  खनिजों  के  प्राप्ति-स्थलों  के  क्षेत्र  निम्नलिखित
 हैं
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 खनिज  क्षेत्र

 अभ्रक

 इत्यादि

 सेलखड़ी  यूरिया  कौर  बंगवासा  |

 जस्ता  भ्र ौर  ताथ
 तिरंगा

 घुलखेड़ा  रानिगपुर  श्र  बनेरा  |

 Ley एसबेस्टस  गौ लत गढ़  लक्ष्मीपुर  ate  चंतीगला  |

 बैरियर  श्र  |

 गारनेट  माशा  कौर  AAT  ।

 काईनाइट  पंसेल  कौर  हर नाई

 इसके  भ्र ति रिक्त  alates  होलनाक  के  परिणाम  स्वरूप  प्रोद्भुत  हवाई  विसंगतियों  के

 भूतल  भ्रनुवर्ती  काय  से  भी  भीलवाड़ा  जिले  में  देदवास  कौर  देवपुरा  के  मध्य  जस्ता-सीसा

 निजीकरण  के  दो  क्षेत्रों  की  उपस्थिति  का  पता  चला  है  ।

 भीलवाड़ा  जिले  में  wera  श्रम  कल्याण  केन्द्रों  के  लिये

 feat  गया  धन  का  निधन

 7065.  श्री  हेमेन्द्र  सिह  बनेगा  क्या  श्रम  ale  पूर्वाचल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भीलवाड़ा  जिले  में  ae  श्रम  कल्याण  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है भ्रौर  उनके  नाम

 कया  हैं  कौर

 इन  केन्द्रों  के  लिए  sy  1969,  1970  कौर  1971  में  कितनी  clr  नियत  की  गई

 थी ?

 श्र  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  ato  के ०  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 1969  --  116400  रुपये

 1970 —
 114350  रुपये

 1971  117800  रुपये

 वितरण

 राजस्थान  के  भोलवाड़ा  जिले  सें  ae  खान  श्रमिक  कल्याण  केन्द्रों  के  नाम

 बेमाली

 गोड्डा

 रोपा
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 Written  Answers  August  5,  1971

 लुहारिया

 दौलतगढ़

 ब्राह्मणों-की-सराय

 जमौली

 10  महेन्द्रगढ़

 1]  घोर

 12  सोनिया ना

 13  भुना

 14  साहा डा

 15

 16  गरम  रगड़

 17

 18  cf

 19  गुल्ली

 20
 पिथस

 क

 कोयला  खान  !  qe  नि  घ  धनबाद  हारा  मंजूरी  के

 क  है  mt  गई  नियुक्तियां  a

 706
 ...  श्री  cer  sera  ated

 :
 क्या  इस  और  पुनर्वास  मन्त्री  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :  थ

 .  क्या  कोयला खान  भविष्य  निधि  घनबाद ने  भारत  सरकार
 की  मंजूरी  के

 नाही  ack  em  हे  कच  यों  ey  रिक  र  दिखा  aq  :  कौर

 यदि  तो  उन  मामलों  को  किस  प्रकार  नियमित  किया  जा  रहा  है
 ?

 a शम  att  पुनर्वास  मन्त्री  कार  के ०  :  शौर
 :

 न

 ata att gata Aeat (ait NITo Ho arfserHc) : (%) Ie (a): FAT afacg ffs et eraeat ar araee Uret ats FF TY strat art wface fafa, 9

 पेंशन  कौर  बोनस  योजना  1948  के  ata  स्थापित
 किया  गया  है  कौर  इससे

 ्  केन्द्रीय  सरकार  का  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है  '  कोयला  खान  भविष्य fafa  प्राधिकारियों  ने

 त  किया  है  कि  yoga  कोयला  खान  भविष्य  निधि  आयुक्त  ने  कुछ  हमले की  नियुक्ति  न्यासी

 va  के  अनुमोदन  के
 बिना

 की  थी
 कौर  यह  कि  इन  नियुक्तियों  को  नियमित  करने  का  प्रदान

 विचाराधीन है
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 14  1893
 लिखित

 उत्तर

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  भ्रमों  जोनल  निरी  नालियों  के  कार्यालय

 7067.  श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  अधीन  सभी  क्षत्रों  में  जोनल  इंस्पेक्टरों  के  कितने

 कार्यालय  खोले  गये  क्षेत्रवार  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनमें  कितने  कितने

 कर्मचारियों  को  नियुक्त  किया  गया  है  ;

 क्या  विभिन्न  स्थानों  पर  रिहायशी  क्वार्टरों  सहित  निरीक्षणालयों  के  स्थायी  कार्यालय

 भवन  बनाये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ;  योर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शम  श्र  पुनर्वास  मन्त्री  कार  के०  :  से  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  की  व्यवस्था  को  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  ats  से  है  जो  कर्मचारी  भविष्य  निधि  कौर  परिवार

 पेंशन  निधि  1952  के  भ्रमित  स्थापित  किया  गया है
 कौर  इससे  भारत  सरकार  का

 सीधा  सम्बन्ध  नही ंहै
 ।  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  सूचित  किया  है  कि  अपेक्षित  सुचना

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  एकत्न  की  जा  रही  है  ।  यह  यथाशीघ्र  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भूतपूर्व  कोयला  खान  भविष्य  निधि  धनबाद  द्वारा  सरकारी  मकान

 का  खाली  किया  जाना

 7068.  श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  भूतपूर्व  कोयला  खान  भविष्य  निधि  ने  सरकारी  क्वाटर  खाली

 नहीं  किया  है  जबकि  वह  एक  ay  ga  ही  सेवा  निवास  हो  गए  थे  ;  कौर

 यदि  तो  कोयला  खान  भविष्य  निधि  आयुक्त  का  सरकारी  मकान  खाली  कराने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्रम  श्र  पुनर्वास  मन्त्री  कार  Fo  :  कोयला  खान  भविष्य  निधि  की

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  न्यासी  बों  से  है  जो  कोयला  खान  भविष्य  परिवार  dat  कौर  बोनस

 योजना  1948  के  welt  स्थापित  किया  गया  है  ate  इससे  केन्द्रीय  सरकार  का  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  कोयला  खान  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  सूचित  किया  है  :-

 शौर  :  भूतपूर्व  कोयला  भविष्य  निधि  आयुक्त  को  निधि  का  बंगला  बंटित

 किया  गया  था  ।  वे  गतवर्ष  सेवा  से  निवृत्त  हुए  परन्तु  बार  बार  कहे  जाने  पर  भी  उन्होंने  भ्र भी

 तक  बंगला  खाली  नहीं  किया  है  ।  बंगले  से  उन्हें  बेदखल  करने  के  लिए  कानूनी  कार्यवाही  करने

 का  प्रस्ताव है
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 Written  Answers  Sravana  14,  1893  (Saka)
 pe  OO

 Unemployment  of  Post-Graduates  and  Agricultura)  Scientists

 7069,  Shri  Rana  Bahadur  Singh
 Shri  Ganga  Reddy

 Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  agricultural  post-graduates  and  Ph  Ds.  unemployed  in  the

 country;

 (b)  whether  Government  main‘ain  any  record  of  agric  ulturé  1  scientists  in  the

 country  who  are  unemployed  even  after  attaining  specialisation  in  their  respective  fields

 from  abroad  or  with-in  the  country  ;  and

 (c)  the  scheme  formulated  by  the  Government  10  provide  them  suitable  jobs  in

 their  respective  fields  in  the  country  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb P.  Shinde) -

 (a)  There  were  542  Agricultural  Post  Graduates  on  the  live  registers  of  Employment  Ex-

 changes  as  on  31-12-70.  (No.  of  unemployed  P.  Hd’s  is  not  available)

 (b)  Yes,  but  separate  statistics  of  scientists  attaining  specialisation  from  abroad  or

 within  the  country  is  not  available

 (c)  According  to  a  study  made  in  1969,  it  appears  that  during  the  IV  Plan  period

 the  Government  of  India,  the  State  Governments  and  the  private  sector  will  equire  about

 3,000  agriculture  post-graduates  in  addition  to  the  existing  number  employed  for  various

 xtension  and  research  programmes

 Furthermore,  Government  have  scheme  for  establishing  5,000  agro-service  centres

 which  are  likely  to  employ  about  50,000  graduates,  post-graduates  and  Diploma  holders  of

 whom  10°/,  to  15°/,  are  expected  to  specialists  in  agriculture

 Other  special  schemes  launched  by  the  Ministry  of  Agriculture  (SFDA  MFAL,
 RWP,  Dry  Land  Farming  Command  Area  Development  and  Crash  Rural  Employment

 Programmes)  are  expected  to  generate  demand  for  technical  and  scientific  manpower  inclu-

 ding  agricultural  personnel  for  planning,  formulation  and  execution  even  though  these

 In  addition,  indirect schemes  are  meant  mainly  for  unskilled  labourers,  small  farmers  etc
 benefits  arising  out  of  these  investments  may  alsolead  to  more  employment  potential
 including  that  of  agricultural  personnel  The  Government  are  having  under  contemplation
 a  scheme  for  providing  employment  to  educated  unemployed  at  a  cost  of  Rs  25  crores  per
 annum.  When  this  scheme  is  finalised  and  implemented,  agricultural  graduates  and  post-

 graduates  are  also  likely  to  benefit

 Loan  Requirements  of  Farmers  by  end  of  Fourth  Plan

 7070.  Shri  Rana  Bakadur  Singh  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to
 State

 (a)  the  annual  amount  of  loans  required  by  farmers  with  a  view  to  meeting  the
 requir-ments  of  a  bumber  agricultural  production  by  the  end’of  the  Fourth  Five  Year  rlan
 and

 (b)  the  various  sources  from  which  funds  are  proposed to  he  m, veo  mobilised  for  advance.
 ing  loans  to  farmers  for  tl  $  purpose  ?

 The  Minister  of  State  i  1e  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  (a)
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 e-=

 &  (b)  :  The  total  requirements  of  Agricultural  credi  inthe  4th  Plan,  as  estimated  by  the
 All  India  Rural  Credit  Review  Committee  are  Rs.  2,000  crores  of  short-term  loans  for  the
 last  year  of  the  4th  Plan;  and  Rs.  509  ceores  and  Rs.  1,  5000  crores,  respectively  as  medium
 and  long-term  loans  during  the  five  years  of  the  4th  Plan.

 It  is  estimated  that  about  Rs.  800  crores  will  be  provided  by  the  cooperatives  as
 short-term  and  medium  term  loans  during  the  last  year  of  the  4th  Plan.  The  commercial
 banks  are  also  expected  to  provide  Rs.  400  crores  during  the  5  years  of  the  plan  period.  The
 Land  Development  Banks  are  expected  to  provide  Rs.  700  crores  as  long-term  loans  during
 the  plan  period.  The  Agricultural  Refinance  Corporation  would  provide  refinance  facilities
 to  the  extent  of  Rs.  200  crores.  This  is  likely  to  go  up  because  of  implementation  of  World
 Ban"  Credit  Projects.  The  Agro-Industries  Corporations  are  expected  to  provide  Rs.  100
 crores  as  long-term  loans.  The  Government  is  also  expected  to  provid:  about  Rs.  100
 crores  as  short-term  Taccavi  loans  in  the  last  year  of  the  Fourth  Plan  period.

 नेफा  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कृषि  के  लिये  सुधरे  हुए  औजारों  तथा  उपकरणों

 का  प्रयोग

 7071.  श्री  सी०  do  गोहेन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेफा  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कृषि  के  लिये  सुधरे  हुए  abd  तथा  उपकरणों  का  प्रयोग

 करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  है  ;  भ्र ौर

 वर्ष  1971-72  में  कितनी  नियत  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब  पी०  :  (7)  we  भ्रपेक्षित

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सरकारो  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  द्वारा  भाग  लेने  के  निराले  की  faartafa

 7072.  श्री  सी  ०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  श्र  स  श्र  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशक  मं
 दलों  में  श्रमिकों  के  भाग  लेने  के  निर्णय  को

 अभी  तक  किसी  भी  सरकारी  कारखाने  में  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  ्र

 इस  निर्णय  को  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 श्रम  झर  पुनर्वास  मन्त्री  कार  के ०  :  से  :  सरकारी  क्षेत्र के
 ऐसे  विशेष  जिनमें  प्रबन्ध  क-बोर्डों  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  नियुक्त  करने  की  योजना

 को  कार्यान्वित  किया  जाना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 पेड़ों  के  जल्दी  उगने  वाली  किस्मों  के  बागान  लगाने  की  योजना

 7073.  श्री  सी०  के०  चन्द्रभान  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 69
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 कया  चौथी  योजना  में  सरकार  ने  जल्दी  उगने  वाली  किस्मों  के  पेड़ों  के  बागान  लगाने

 की  कोई  योजना  तैयार  की  है  ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  ak

 योजनाओं  की  अनुमानित  लागत  क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शर  :  जी  हां  ।  जल्दी  उगने  वाली  किस्मों

 के  पेड़ों  के  बागान  लगाने  के  लिए  स्कीम  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजनावधि  में  तैयार  की  गई  थी  ।

 यह  स्कीम  चौथी  योजना  के  अ्रन्तगंत  भी  चल  रही  है  ।

 शौर  :  उपरोक्त  tate  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजनावधि  में  केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित

 योजना  के  रूप  में  चालू  की  गई  थी  जिसका  उद्देश्य  जल्दी  उगने  वाली  किस्मों  के  पेड़  उगाना

 था  ताकि  15-20  वर्षों  की  श्रीधर  में  वनों  विशेषतया  लुगदी  तथा  कागज  पर  अ्राधारित  उद्योगों

 के  लिए  कच्ची  सामग्री  उपलब्ध  हो  सके  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त  पाई  गई  मुख्य  वृक्ष  किस्म

 युकलीप्तस  है  ।  इस  स्कीम  के  ग्रत्तगंत  बांस  भी  उगाए  जाते  हैं  ।  यह  स्कीम  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 स्कीम  के  रूप  में  वीं  1968-69  तक  जारी  रही  ।  जल्दी  उगने  वाली  किस्मों  के  वृक्षों  के  बागान

 लगाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  250  रु०  प्रति  एकड़  तक  केन्द्रीय  अनुदान  के  रूप  में  दिए

 तीसरी  योजनावधि  में  84,770  हेक्टर  भूमि  में  वुड  लगाने  के  लिए  3.80  करोड़  रु०  की  राशि

 खच  की  गई  ।  वर्ष  1966-69  की  waft  में  इस  स्कीम  के  grata  लगभग  1,67,000  हेक्टर के

 alate  क्षेत्र  में  वृक्ष  लगाने  के  लिए  लगभग  8  करोड़  रु०  का  उपयोग  किया  गया  है  |

 इस  स्कीम  को  चौथी  योजना वधि  में  स्टेट  से  क्टर  के  अस्तगत  सम्मिलित  कर  लिया  गया

 राज्य  सरकारें  चौथी  योजनावधि  में  3,02,000  हेक्टर  से  अधिक  क्षेत्र  में  जल्दी  उगने  वाली

 किस्मों  के  वृक्षों  के  बागान  लगाने  का  इरादा  रखती  है  ।  इस  स्कीम  के  श्रन्तगंत  वर्ष  1969-70

 कौर  1970-71  में  लगभग  97,000  हेक्टर  क्षेत्र  में  वृक्ष  लगाए  गए  हैं  ।

 कृषि  के  प्रशिक्षण  पर  व्यय

 7074.  श्री  घेराव  शरराप्पा  श्रफजलप्रकार  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 )
 /  किसानों  के  सामुहिक  प्रशिक्षण  के  लिए  कितनी  धन  राशि  दी  गई  है  कौर  इस  सम्बन्ध

 में  सरकार  ने  देश  में  राज्य  वार  ऐसे  कितने  संस्थान  ata  हैं  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  अरब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णास।हिब  do  :  यद्यपि

 का  सामूहिक  प्रशिक्षणਂ  नामक  कोई  योजना  नहीं  फिर  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  जो  कि  राज्य  सरकारों  को  अधिक  उत्पादनशील  किस्म  क्रम  की  सफलता

 के  लिए  कृषक  प्रशिक्षण  योजना  की  व्यवस्था  करने  के  रद्द ्य
 से  प्रारम्भ  की  गई  है  ।  इस  योजना

 के  लिए  1971-72  की  waft  में  95  लाख  रु०  बजट  प्रावधान  किया  गया  है  ।  जिले  में

 प्रशिक्षण  तथा  शिक्षा  कार्यक्रम  चलाने  के  लिए  प्रत्येक  कृषक  प्रशिक्षण  केन्द्र  1,96,252
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 रुपये  (1,19,252  रुपये  श्रावस्ती  तथा  77,000  रुपये  अनावर्ती  का  अनुदान  प्रतिवर्ष  ले  सकता है  ।

 इसके  राज्य  सरकार  के  विशेष  wats  प्रत्येक  केन्द्र  विशिष्ट  संस्थापनपाठ्यक्रमों

 के  प्रशिक्षार्थियों  लिए  शयमागार.प्रकार  के  श्रीवास  स्थलों  के  निर्माण  के  लिए  50,000  रुपये

 तक  की  राशि  प्राप्त  कर  सकता है
 |  राज्य  सरकारों  को  चुनींदा  भ्रमित  उत्पादन शील  किस्म

 कार्य-क्रम  जिलों  में  कुल  100  कृषक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  ये  केन्द्र

 निम्न  प्रकार हैं  :
 eee

 म  संख्या  राज्य  का  नाम  स्वीकृत  केन्द्रों  की  संख्या
 rr

 प्यार  ्  ARN  7

 2  3

 3  बिहार  6

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  तथा  काश्मीर

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 10  महाराष्ट्र  10

 1]  मेघालय

 12  मैसूर

 13  नागालैंड

 14  उड़ीसा

 15  पंजाब

 16  राजस्थान

 17

 18  उत्तर  प्रदेश  11

 19  पश्चिम  बंगाल

 20  दिल्ली

 21

 22  नेफा

 23  पांडिचेरी

 24
 त्रिपुरा

 100
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 SS  ee

 राज्य
 सरकारों

 प्त  नवीनतम  जानकारी  के
 जता  शराटि

 थ  अन्त  तक

 कुर्क
 प्रति

 ण  तथा  शिक्षा  i
 के  अन्त

 की  गई  |

 ——  ae

 ट

 ्य

 _  सियासत  प्रशिक्षण  संख्या  लेने  बालों

 सपा

 —  ee

 a
 oy  एसे  हरात  ae

 17,457  6,15,608

 क  थ

 कृपक/कृषकमहिला  वि  दल  12,815  2,49,517

 कृषक
 महिला  विशिष्ट

 =
 1,815  58,027

 ट

 कार्य  क्रम

 be  ि

 बिचार  विमर्श  दलों  के  संयोजकों

 fag 5 gar H

 संस्थागत  205  3,454

 माह

 हन

 के  लिए  तीन  ि  ्

 र

 2,025

 खाद्य  पदार्थों  के  सत्य  में  मग

 ब  सुबोध  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 :

 ग
 या  गत  तीन  महीनों  में  खाद्यान्नों  के  मूल्य  में  भ्रत्यघिक  . बुद्धि  ss  है  :

 (  nes  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ,

 ह

 गत  वर्ष  इन  महीनों  में  खाद्यान्नों  के  क्या  मूल्य
 थे  Att 7

 ग
 त

 हए

 शॉ

 मृत्य  में  कितनी  वृद्धि हुई  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्रासाहेव  पी०  ज  ब  द
 a

 1971  तक  के  पिछले  चार  महीनों  के  दौरान  खाद्य
 पदार्थों

 के  थोक  मूल्यों
 र ह  '

 ह
 1970  के  इन्हीं  महीनों  के  सूचकांक  तथा  1970  की  तुलना  में  1971  के  दौरान  इन

 सूचकांकों  के  प्रतिशत  में  घटा-बड़ी  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न

 है
 ।

 पिछले  तीन  महीनों

 के  दौरान  कुछ  के  खाद्य  पदार्थों  के  मुल्य  बढ़े  जबकि कुछ  सत्य  खाद्य  पदार्थों
 के  मूल्य घटे  है ं।

 इन  महीनों  में  geal  में  वुद्धि  मौसमी  श्राघार
 पर  होती  है  कौर  इसका  कारण  विशेषकर

 खरीफ  के
 सोहित  मे  सताएँ

 दम्भ

 दोता  ह ैहै

 72
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 खाद्य  पदार्थोंਂ  के  थोक  मृतकों  के  अखिल  भारतीय  माता  सुक क

 1961-62  =
 100)

 सूचकांक

 जिन्स  ay  ल  मई  जून  17  जुलाई  17  1970  की

 तुलना में  17

 1971  में  सूचकांक  में

 प्रतिशत  बृद्धि  (+)

 कमी  (-)

 6  7

 खाद्य  पदार्थ  1971  201.2  204.6  206.8  209.8  (+)  18

 1970  109.7  205.5  204.8  206.1

 धान्य  1971  104.2  195.4  197.9  200.7  2,7

 1970  201.3  205.4  205.9  206.2

 चावल  1971  198.5  200  6  04.8  2082  0,4

 1970  203.1  207.1  209.2  209.1

 1971  03,1  200.5  1999  200.0  3,5

 1970  205-8  206.9  05.9  2073

 ज्वार  1971  193,0  194.2  191.9  201.3  (+)  4.7

 1970  191.7  192.3  18  102.3

 1971  182.6 126.1  189,  147.5  21,2

 1970  276.0  100.9  18  7,6  187.3

 1971  169.2  178.1  177.5  171.6  21,1

 1970  211.6  223.8  227.8  217.6

 1971  Bled  od ्
 235.1  247  255.7  (+)  6,6

 दलहन
 1970  220.8  244.8  240.0

 2898.

 22  70 <
 चना  1971  204. 5  220.9  221.2  8,9

 1970  49590,1
 924  |

 256.4  248  नल  242.9

 224.9
 फल

 1971  286.5  yo)  4,3  287.5  (+)  8,6

 तरकारियां  1970  208.2  246,  205.6  218.6

 TAN  A
 अलि o

 1971  111.0  Ali  180.8  4५.2.  20,5
 nyo)  अय

 1970  161.8  168.)  204.0  201.9

 1971  215.8
 दुग्ध  तथा  215,3  216.2  214.3  (+)  1,0

 1970  212.6  212.6  205.0  212.1
 दुग्ध  पदार्थ

 ar  तेल
 1971  202.0  202.9  108.1  202.6  14,3
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 1970  221.4  286.3 238,5  280, 5

 197]  100.1  202.5 मुंगफली  191.2  198.2  17,5

 का  तेल  1970  286.2  250.9  244.9  240.1

 सरसों  का  तेल  1971  200.8  204.3  212.9  225.5  5,2

 970  211.6  285.6  237.7  237.8

 वनस्पति  1971  181.8  178.9  178.9  171.2  151

 1970  187.6  187.6  204,5  201.7

 मछली  झण्डे  71  217.  1  234.9  288.1  248.5  (+)  18,2

 कौर  मांस  1970  104.4  198.0  216.6  219.6

 चीनी  तथा  1971  104.7  199.  209.4  222.2  (+)  304

 सम्बद्ध  उत्पादनਂ  1970  154.6  166.9  158.6  162.7

 गुड़  1971  258.2  263.6  208.8  801.4  (+)  77,3

 1970  150.2  154.7  170.0

 चाय  1971  184.3  185.0  188.8  (+)  26,9

 1970  112.6
 186.8

 115.0  100.4

 काफी  197]  155.1  158.1  152.8  152.7  17,4

 1970  175.5  178.2  190.2  210.3

 मसाले  TAT  197]  275.6  261.9  254.4 265.6

 TH  मसाले  1970  369.8  355.4  361.6  350.0  27,5

 लवण  1971  154.8  149.7  152.2  158.7

 1970  185.2  187.6  188.5  137.8  (+)  115

 हरियाणा  में  गोदामों  के  निशा  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 7076,  श्री  भज न
 सेठी  :

 att  विजयपाल  faa  :

 क्या  कृषि  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  हरियाणा  में  पर्याप्त  भण्डारण

 सुविधाए  नहीं  हैं  भ्र ौर  राज्य  सरकार  ने  उस  राज्य  में  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 मांगी  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  aes  पी०  :  क़ृषि-उत्पादन  में  वृद्धि

 होने  कौर  उसके  फलस्वरूप  इस  ay  गेहूं  की  भारी  भ्र धि प्राप्ति  होने  के  कालरा  हरियाणा  में  भंडारकर

 स्थान  श्रपर्याय्तਂ  सभा  जाता  है  ।

 2  राज्य  सरकार  विपरीत  के  माध्यम  से  थाण्डागारों  के  निर्माण  हेतु  एक  योजना

 पर  विचार  कर  रही  है  जिसके  लिए  वे  सम्बन्धित  वित्तीय  संस्थानों  से  वित्तीय  सहायता  लेंगे  ॥

 इसके  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  भी  1971-72  कौर  1972-73  वर्षो ंके
 दौरान  कुल

 *  1971  से  सम्बन्धित
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 41,500  मी०  टन  की  क्षमता  वाले  भाण्डांगारों  के  निर्माण  हेतु  1,00  करोड़  रुपये  की  वित्तीय

 सहायता  के  लिए  हरियाणा  भाष्डागार  निगम  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  बिचार  कर  रहा  है  ।.

 कृषि  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण

 7077.  श्री  साधु  हवलदार  :  क्या  इस  घ्राण  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  कृषि  श्रमिक  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्न  कार्य  व्यापारों

 में  कृषि  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  गये  हैं  ;  कौर

 ऐसे  कितने  प्रशिक्षित  व्यक्ति  हैं प्र ौर  उद्योगों  में  उनको  रोजगार  देने  की  क्या  स्थिति

 x?

 श्रम  मौर  पुनर्वास  मन्त्री  झ्र ०
 के०  :  सम्भवतः  माननीय  सदस्य

 on  की पष्  a  श्रम दिसम्बर  1966 में  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  ट्रॉय  ना  आयोग का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 झ्रायोग  ने  खेतीहर  मजदूरों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  दि  द  द  द zortfir  त  करने  की  कोई  सिफारिश

 नहीं की  है

 सर्वाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  फालतू  भूमि  का  जैन  कौर  वितरण

 7078.  श्री  weed  हालदार  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967  के  बाद  से  शब  तक  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  कितनी  फालतू  भूमि

 हरजीत  की  गई  है  कौर  कितनी  भूमि  किसानों  में  बाँटी  गई  हैं
 :  कौर

 फालतू  भूमि  के  asta  कौर  उसके  वितरण  में  कया  मुख्य  बाधा यें  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्तासाहेव  पी०  :  दिनांक  31

 1971  तक  के  अ्रधिकार  में  कुल  3,59,000  हेक्टर  कृषि  भूमि  थी  जिसमें  1967  के  बाद

 की  110,000  हेक्टर  भूमि  भी  सम्मिलित  है  ।  afar  कृषकों  तथा  एक  हेक्टर  से
 कम-भूमि

 वाले  छोटे  में  अरब  तक  लगभग  1,40,000  हेक्टर  भूमि  वितरित  की  जा  चुकी  है  ।

 अविशेष  भूमि  को  भ्र धि कार  में  लेने  तथा  इसके  वितरण  में  मुख्य  वाचक  बात  काफी

 दीवानी  मुकदमें  तथा  न्यायालयों  द्वारा  सिविल  नियम  तथा  निषेधाज्ञायें  जारी  करना  है  ।  एक

 तरफ  कृषि  भूमि  निषेधाज्ञा  तो
 जारी

 करने  तथा
 कम

 से
 कम  10  एकड़ या  प्रिट  कृषि  भूमि के

 मामलों  में  निषेघाज्ञा  समाप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 afsan  बंगाल  में  सिनेमा  कर्मचारियों
 दारा  हड़ताल

 7079.  श्री  मनुष्य  हालदार  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी
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 नान

 Sravana  14,  1893  (Saka)

 क्या  सरकार  व्यान  कलकत्ता  कौर  बेहाल  के  सिनेमाघरों  में

 सिनेमा  कर्मचारियों  द्वारा  की  गई  हड़ताल  कौर  उसके  परिणाम  स्वरूप  100  सिनेमाघरों  के  बन्द

 होने  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  सिनेमा  कम  चोरियों  की  मुख्य  मांगें  क्या  हैं  ;  सनौर

 क्या  सरकार  ने  बन्द  पड़े  सिनेमाघरों  को  खोलने  कौर  कम  चोरियों
 की  मांगें  पूरी

 करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 oma  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  श्र ०  के०  :  से  :  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  प्रौढ़  प्राप्त  होने  पर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी

 दुग्ध  परिष्करण  संयंत्रों  का  श्रायातत  शर  पनपी  क्षमता

 7080.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  देश  में  कितने  दुग्ध  परिष्करण  संयंत्रों  ar  आयात  गया  है

 ait  उनमें  से  कितने  संयंत्र  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  हुए  ,

 उनमें  से  कितने  संयन्त्र  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  art  कर  रहे  हैं  ate  कितने

 संयंत्र  निर्धारित  क्षमता  से  अराधी  क्षमता  पर  कायें  कर  रहे  हैं  ,  कौर

 पुरी  निर्धारित  क्षमता  के  भ्रनुसार  कार्य  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  है  कौर  प्राप्तਂ  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 भारत  में  दुध  की  औसत  दं  निक  खपत  में  कमो

 7081.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विषव  में  श्रघिकतम  पशुधन  वाला  होने के  बावजूद  भारत
 में

 दूध  की
 औसत

 दैनिक  खपत  सबसे  कम  है  कौर  खपत  वर्ष  प्रतिवर्ष  कौर  भी  कम  होती  जा  रही  अ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 कृषि  मंत्र/ लय  में  राज्य  मंत्री  :  ate  वर्ष  1968-69  मैं  भारत

 में  दूध  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धि  at  औसतन  105  ग्राम  प्रति  दिन  था  ।  यदि  विकसित  देशों के

 ऐसे  wrest  से  तुलना  की  जाये  तो  यह  मात्रा  कम
 ही  किन्तु  एशिया  ak  दक्षिणी-पूर्वी

 एशिया  में  देशों  के  प्रांतों
 की

 तुलना  में  भारत  में  दूध  की  प्रति
 व्यक्ति

 उपलब्धि  अधिक  है
 |

 यद्यपि  वर्ष  1965-66  में  दुग्ध  उत्पादन
 200  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़कर  वर्ष  1968-69

 में  216  लाख  मीटरी  टन  हो  गया  तथापि  दूध  की  बढ़ती  हुई  मांग  की  अपेक्षा  द्र  उत्पादन

 काफी  कम  रहा  ।  निम्नलिखित  कारणों  से  प्रति  व्यक्ति  दूध  की  उपलब्धि  कम  हो  गई  है  :

 ay  1965-66  से  1968-69  तक  दुग्ध  उत्पादन  की  वुद्धि  में  मानव  की  बढ़ती  हुई  आबादी

 के  कारण  रुकावट  पड़ी  |

 अधिकांश  लोगों  की  क्रय  क्षमता  में  कमी  होना  भी  ए  ण  है  जिसे  मानना  होगा  ।

 76



 3  1971  लिखित  उत्तर

 सरकार  को  दूध  की  भारी  कमी  के  बारे  में  जानकारी  है  कौर  राज्य  सरकारों  के  सहयोग

 से  दग्ध  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 बंगला  देश  के  दरबारियों  के  लिए  शिविरों  में  अस्थाई  नियुक्ति

 7082.  श्रीमती  विभा  घोंघ  गोस्वामी  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 अधार  पजा क्या  बंगला  देश  से  जाये  द  SQL  यों  के  लिए  गये  शिविरों में  सेवा  के  लिए

 कुछ  अस्थाई  नियुक्तियाँ  की  गई  हैं  ;

 यदि  तो  नियुक्ति  करने  वाला  अधिकारी  कौन  है  तथा  इन  fag  fat  के  बारे  में

 क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  ,  कौर

 क्या  यह  नियुक्तियाँ  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  में  से  की  जा  रही  हैं  जो  शरणार्थियों  के

 लिए  शिविर  लगाये  जाने  के  समय  से  स्वेच्छापुबं क  सेवा  कर  रहे  हैं  ।

 श्रम  पौर  पुनर्वास  मन्त्री  द्र ०  Fo  (3)  से  :  जानकारी  एकत्र

 की  जा  tel  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सफीपुर  के  पहाड़ी  क्षेत्नों  में  कृषि  की  सुधरी  हुई  प्रणाली  को  लागू  किया  जाना

 7083.  श्री  एन०  टोम्बा  सिंह  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मणिपुर  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  जहां  कृषि  की  पुरानी  प्रणाली  जारी  रहने

 का  समाचार  है  के  कृषकों  को  विशेषज्ञों
 की  सलाह  देने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कार्यवाही  की

 है  ;  at

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  श्रण्णासाहेब  पी०  :  ate  :  मनीपुर

 प्रशासन से से  जानकारी  माँगी  गई  है  शौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 कृषि  उपकरण  wie  उर्वरक  खरीदने  के  लिए  सफीपुर  के  किसानों  को  चरण

 7084.  श्री  एन०  टोम्बा  सिह  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उपकरण  a  vats  खरीदने  के  लिए  मणिपुर  के  किसानों  को  कितनी  राध  के

 ऋण  दिये  गये  हैं  जिनका  अब  भुगतान  किया  जाना  था  परन्तु  जो  भी  बकायां  है  ।

 क्या  खरीदे  गये  औजारों  कौर  उपकरणों  तथा  उर्वरकों  की  खरीद  कौर  प्रयोग  पर

 कोई  उचित  निरीक्षण  al  नियमित  रूप  से  परीक्षण  किया  जाता  है  ;  श्र

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया गया  है  कि  सरकारी

 सहायता  के  अधिकांश  भाग  का  प्रयोग  ठीक  ढंग  से  नहीं
 faerer
 D4 |  जाता हैं  ?
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 कृषि  मन्त्रालय  A  राज्य
 पर

 मन्त्री
 ग्रण्शातादव

 पी०  केन्द्रीय  क्ष

 प्लि |  हि  ए  कोई  ऋण  मन्जूर  नहीं लय ने  मणिपुर के  कृषकों  को  उपकरणों  कौर  उर्वरको ंके  क्रय  के

 या  गया  है  गर्त  अ्रदायगी  के  लिए  कुछ  भी  बकाया  नहीं  है  ।  मनीपुर  प्रशासन  से  मांगी  हुई

 जानकारी  wat  प्राप्त  होनी

 कौर
 ;

 जहां  तक  इस  मन्त्रालय का  सम्बन्ध  प्रत  ही  नहीं  होता ।

 मणिपुर  में  कृषि  सहकारी  समितियों  का  पंजीकरण

 7085.  श्री  एन०  टोम्बा  सिह  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  मनीपुर  में  बहुत  सी  कृषि  सहकारी  समितियों  को  यह  तय  किये  बिना  ही  कि

 समितियों  के  नाम  कोई  भूमि  है  azar  नहीं  पंजीकृत  कर  दिया  गया  था  ate  इसके

 स्वरूप  नये  खेती  वाले  क्षेत्रों  में  पंजीकृत  समितियों  में  भूसी  के  लिये  तीब्र  होड़  आरम्भ  हो  गई

 है  ;

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या

 यदि  तो  पंजीकृत  कृषि  सहकारी  समितियों  की  संख्या  क्या  द  प्रौढ़  पंजीकरण

 से  पहले  उनके  नाम  से  कितनी  भूसी  सही  शौर  कानूनी  ढंग  से  तय  की  गयी  थी  ;  कौर

 क्या  ऐसी  कृषि  सहकारी  समितियों  का  जिनके  पास  कोई  न  हो  पंजीकरण

 करना  विद्यमान  नियमों  के  faze  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उप  स्त्री  जगन्नाथ  सरकारी  खेती

 समितियाँ  दो  किस्मों  की  संप्रुभता  खेती  तथा  सामूहिक  खेती  समितियां  ।  संयुक्त  खेती

 समितियों  में  सदस्यों  की  अपनी  भूमि  एक  साथ  पुज  का  जाती है  ,  जबकि  सामूहिक  खेती  समितियों

 में  उनके  पास  भरम  ga  स्वामित्व  प्रथा  पटु टे दारी  के  आधार  पर  होती  है  दोनों  ही  मामलों  में

 खेती  संयुक्त  रूप  से  की  जाती
 है  ।

 मणिपुर  के  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  में  121  सहकारी  सामुहिक  खेती  समितियाँ  हैं  ।

 समिति  को  सरकारी  भूमि  का  श्रौपचारिक  रूप  से  आ्राबंटन  केवल  उसके  पंजीकृत  होने  पर

 ही  किया  जा  सकता  है  ।  मणिपुर  में  लागू  किए  गए  उसमें  सहकारी  समिति  अधिनियम  में  कोई

 विशिष्ट  उपबन्ध  नहीं  जिसमें  खेती  समिति  के  पंजीकरण  के  लिए  उसके  नाम  भूमि  का  होना

 एक  पूर्वे-शर्त  हो  ।  मणिपुर  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  यद्यपि  सरकारी  बेकार  भूमि  के

 प्रबंधन  में  सहकारी  खेती  समितियों  को  तरजीह  दी  जाती  फिर  भी  उनमें  से  बहुत  सी  समितियों

 को  भ्र भी  तक  भूमि  य्रावंटित  नहीं  की  गई  हैं  ।

 समुद्री  तथा  श्रन्तदंदीय  मत्स्य  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  बारे  में  उप-समितियों

 के  प्रतिवेदन

 7086.  श्री  ज्योति  बस ु:
 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  मत्स्य की
 बोर्ड

 की  श्राठवीं  बैठक  में  की  गई  सिफारिश  के  श्राघार  पर
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 )

 सरकार ने  स

 नियुक्त की

 enact

 के  विकास  के  वारे  में  कतिपय  तकनीकी  उप-समितियाँ

 क
 क  तो  क्या  इन  समितियों

 (y
 cs

 )  यदि  तो  उनकी  मुख्य
 सिफारिशें  Q  तथा

 उनके  क

 प्रतिक्रिया है
 |  क  an

 कृषि  मन्त्रालय  में  जय  मन्त्री  श्रण्ण।साहिब  पी०  :  (*)  केर  ट्रीय  उद्योग

 ~ fe ats at ® far लिये  दो  तकनीकी  उप-समितियाँ  गठित  की  गई  हैं  ।

 गी  आठवी ंबैठक  की  सिफ़ारिशों  के  अनुसार  समुद्रीय  श्रन्तदेंदस्य  मीन-उ
 उद्योग  विकास

 क

 इन  समितियों को  कार्यक्रमों  तथा  सदस्यों  का  निरन्तर  garter धौर

 करना  है  ।  समुद्रीय समिति  द्वारा  जिन  सदस्यों  की  जांच  की  जानी  है  उनमें  गहन  समुद्र

 हरण
 की  ग्रामीण  गहन  समुद्र  मीन-हीरा  जलयानों  च्

 तटवर्ती  बन
 a

 भण्डारण  का  समुद्रीय  डीजल  इंजनों  तथा  उनके  सुधार  के  एवं  जाल  तथा

 रस्सियों  की  उपलब्धि  को  समस्यायें  सम्मिलित  हैं  ।  अझ्रत्तद  शपथ  मीन-उद्योग  समिति  ने  प्रभु

 कार्य  मछली  के  ७ अण्डा  तथन  दोनों  का  वितरण  तथा  श्रन्तद॑शस्थ  मीन-उद्योग  वाणिज्य  परि

 योजनायें  की  वित्तीय  सहायता  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करना  प्रारम्भ  कर  दिया

 श्री  तक  प्राप्त  हुई  मछली के  जाल  बनाने  वाली  फैक्टरियों  तथा  समुद्री

 इंजनों  के  प्रमाणीकरण के  लिए  उपकरणों  के  आयात  की  नीति से  सम्बन्धित  मछली

 जाल  बनाने  वाली  वर्तमान  फैक्टरियों  का  झा धिक  स्तर  तक  विस्तार  करने  तथा  क्षेत्रीय  अ्राघार

 हि  पर  नई  फैक्टरियां  स्थापित  करने  के  लिए  सिफारिश  की  गई  हैं  ।  समुद्रीय  इंजनों  की  कोटि
 में

 के  उपाय  के  लिए  समिति  ने  वाणिज्यिक  जल  परिवहन  विभाग  द्वारा  निरीक्षण त था

 गहरीकरण  की  पद्धति  शुरु  करने  की  सिफारिश  की  है
 ।

 पहली  सिफारिश
 स्वीकृत  कर  नी  गई ।

 दूसरी  सिफारि कशो  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कौर  उपायों  का  अध्ययन  कर  रही

 म्

 भारतीय  मजदूर  संघ  अधिनियम  के  श्रस्तगंत
 रिक्शा
 a

 ह  sal श्रमिक  साना  जाना

 म  द
 7.

 श्री  डोनेन  भटटोचायं

 श्री  faa  जोरदार

 थ

 था
 श्रम  शोर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  मजदूर  संघ
 प्रीमियम

 के
 अनुसार  रिक्शा  श्रमिकों

 को
 श्रमिक  नहीं

 जाता है  ;  atk

 क  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण

 ह  ह

 अम  भोर  gre  सि  मन्त्री  ,  ओ  बार  के०
 :

 धौर
 :  इस  प्रदान का
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 faa  क्या  रिक्शा  श्रमिक  मजदूर  संघ  अधिनियम  1926,  के  लिए  श्रमिक  सम्बन्धित

 मजदूर  संघ  पंजीयक  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 Refugees  fror  ‘creign  Countries

 7088  Shris.D  ingh  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  stcte:

 {a)  the  names  of  the  countries  frcm  which  refugees  czcme  to  Irdia  during  the

 last  two  years  prior  to  influx  of  Bangla  Desh  evacuees,  indicating  the  number  thereof  coun-

 try  wise  ;  and

 (b)  the  names  of  the  place  where  those  refugees  have  been  rehabilitated  and  the

 arrangements  made  for  their  permanent  5111८ 1101115  end  employment  ?

 The  Minister  of  Labour  ané  Rehabilitation  (Shri  R:  K.  Khadilkar):  The  names  of

 the  countries  frcm  which  the  refugces  came  to  India  during  the  last  two  years  prior  to  influx

 of  Bangla  Desh  refus  and  their  number  country-wise  are  as  specified  below  :-

 Conuciry  No,  of  refugees

 P.ukistan  2,66,585

 Burm2  13,861

 17,867 Ceylon

 Tibet  209

 (0)  Pakistan  A  great  majority  of  migrants  from  Fast  Pakistan  being  <gricul-

 turists,  are  being  resettled  in  agriculture  at  various  rehabilitation  projects  in  different  states

 viz.,  Betul,  Surguj.  and  Panna  in  |  Madhya  Pradesh:  Chanda  project  in  Maharashtra;

 Isagaon  project  in  Andhra  Pradesh  and  Sindhanaur  project  in  Mysore,  as  well  as  in  the

 Dandakaranya  project  and  in  Andaman  &  Nicobar  Islands.  The  remaining  migrants  are

 in  industrial  The  Central being  resettled  in  small  trades,  units,  etc.,  in  various  states.
 Government  are  also  endeavouring  to  locatc  sufficient  lands  for  the  resettlement  of  the

 migrants,  who  are  now  living  in  Camps.

 Burma  Most  of  the  refugees  from  Burma  originally  belonged  to  the  states  of

 Tamil  Nadu,  Andhra  Pradesh,  Bihar,  Orissa,  West  Bengal  and  Uttar  Pradesh.  The

 repatriates  are,  therefore,  sent  to  the  states  of  their  origin  for  resettlement  a  far  as  possible,
 on  the  basis  of  the  entries  made  in  their  travel  documents  by  the  Embassy  of  India,  Rangoon
 For  their  resettlement,  the  repatriates  are  advanced  loans  for  starting  business  as  well  as  for

 agriculture,  depending  on  their  profession.  They  are  also  given  educational  concessians,

 house  building  loans  and  other  financial  assistance  in  accordance  with  approved  scales.

 Ceylon:  About  90  %.  of  the  Ceylon  repatriates  are  plantation  workers.  They

 are,  therefore,  being  resettled  in  Andhra  Pradesh,  Kerala,  Mysore  and  Tamil  Nadu  and

 Andam  an  &  Nicobar  Islands  in  rubber,  tea  and  coffee,  etc.,  plantation  schemes,  some  0  f

 which  have  already  been  sanctioned.  The  repatriates  other  than  plantation  workers  are

 given  rehabilitation  assistance  in  the  form  of  business  loans,  housing  10815  and  allotment  of

 land  for  their  resettlement  in  agrieulture  and  educational  concessions  etc.

 T  bet  :  The  209  refugees  who  entered  Irdia  during  the  Jast  years  have  been  sent

 to  Mundgod  and  Bylakuppe  agrcultural  settlerrents  in  Mysore  for  rehabilitation.

 Acreage  of  V.sted  Khas  and  Eenami  land  and  their  Distribution  to
 to  Jandless  and  small  yeasents  in  Maldah,  West  Bengal

 7089.  Shri  Dinesh  Joardar  Will  the  Minister  of  Agriculture  te  pleased  to  state
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 benami  land  that  was  distributed  to  the (a)  the  total  acreage  of  vested,  khas .  Wa
 landless  and  small  peasants  in  the  Dist  ric  t  of  Maldah,  West  Bengal  during  1969  and  1970;

 (b)  the  acreage  of  the  same  that
 was  again  taken  forcibly  by  jotedars  snd  land.

 lords in  1971  ;  and

 (c)  thesteps  Government  are  going  to  taketo  protect  these  poor  peasants  in

 retaiming  those  land  in  their  possession  ?

 The  Minister  of  state  inthe  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P,

 Shinde):  (a)  to  (c);  Information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  table  oi  the
 Lok  Sabha.

 पंचायत  पश्चिम  ante  का  स्थानान्तरण

 7090.  श्री  ज्योति  बसु  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंचायत  पश्चिम  बंगाल  को  अनायास  ही  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया

 है  ;  att

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 afa  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दोर  पंचायत  पश्चिम  बंगाल  फे

 पद  पर  कायें  करने  वाले  अधिकारी  को  सामान्य  अनुक्रम  में  स्थानान्तरित  किया  गया  था  ।

 set  नहीं  उठता  ।

 Observance  of  company  rules  and  labour  welfare  rules  in  textiles  and

 allied  ladustries  research  organisations,  Baroda

 709i.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Wii]  the  Minister  of  Labour  and  Rehabiliti.-

 tion  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  hundreds  of  labourers,have been  working  for  the  last  many  years  in  the
 Textiles  and  Allied  Industries  Research  Organisation,  Baroda,  which  is  engaged  in  the
 improvement  of  equipments  used  by  textile  industry  and  its  allied  industries;  and

 (b)  whether  the  company  rules  and  the  ¢labour  welfare  ,rules  are  not  observed:
 there;  ifso,the  main  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  K.  Khadilkar)  :  (a)  and  (by
 The  required  information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  table  of  the  Sabha  as
 early  as  possible.

 Deposit  of  Employees  Provident  Fund.  Contribution  by  Textiles
 and  allied  Industries  Research  CrganiSation,  Baroda

 tion  be  pleased  to  state:
 7092.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita

 (a)  the  number  of  employees  in  Tespect  of  whom  Provident  Fund  contributions have  been  deposited  by  the  Textiles  and  Allied  Industries  Res  earch  Organisation  so  far  and the  number  of  times  bonus  has  been  paid  to  them  since
 and

 the  inception  of  the  said  company  ;

 (b)  the  amount  of  grants  so  far  given  by  the  State  and  the  Central  Government  to the  said  company  since  its  inception  for  enhancing  the  wages  of  the  labourers  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  R.  K. A  Khadilkar):  (8)  The
 Textiles  and  Allied  Industries  Research  Organisation,  Baroda  has  n  ot  been  covered  under

 8]



 Written  Answers  August  5,  1971
 ee  ee.

 th?  Employees’  Provident  Funds  and  Family  Pension  Fund  Act,  1952  and  as  such  no
 "10110  fund  contribution  has  been  deposited  by  them.  As  regards  pay  ment  of  bonus  to
 the  employees  no  information  is  available.

 (b)  Information  is  not  available.

 Camp  allowance  to  Scavengers  in  Mana  Refugee  camp,
 Raipur,  Madhya  Pradesh

 7033,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita-
 tion  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Camp  Allowance  is  not  paid  tothe  Scavengers  working  in  Mana

 Refugee  camp  Mana,  District  Raipur,  Madhya  Pradesh  if  so,  the  reasons  therefor ;

 (b)  whether  this  allowance  is  paid  to  other  employees  ;

 (c)  whether  the  Raipur  Branch  of  the  Labour  Union  has  drawn  the  attention  of

 Government  in  this  regard  ;  and

 (d)  ifso,  the  action  proposed  to  be  taken  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  R  K.  Khadilkar):  (@)  Camp

 Allowance  is  being  paid  to  the  scavengers  working  in  Mana  Group  of  Transit  Centres,  Mane,

 Raipur  (Madhya  Pradesh).

 (b)  Yes,  Sir,  excepting  Heal  Masters  of  Primary  Schools  and  Primary
 Teachers,

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  ari

 दूघ
 के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  योजना

 7094.  को  एम०  एस०  जोजफ  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  ने  देश  में  दूध  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  राज्यवार  योजना

 बनाई है  ;  प्रौर

 यदि  तो  बनाई  गई  योजनायें  कया  हैं  प्रौढ़  सरकार  से  इस  सम्बन्ध में
 कौन  से

 कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शोर  :  कौर  :  देश  में  दूध  के  उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  के  लिए  चौथी  योजना  के  केन्द्रीय  तथा  राजकीय  क्षेत्रों  में  पशु  विकास  तथा  डेरी

 योजनायें  तैयार  की  जाती  हैं  ।  ये  योजनायें  वैज्ञानिक  त्रेता  पशु  चिकित्सा  सम्बन्धी

 उचित  froma  सुविधाओं  att  yar  तथा  चारे  के  विकास  से  सम्बन्धित  है  ।  कार्यान्वित

 होने  वाली  कुछ  मुख्य  योजनायें  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विचारा में  उल्लिखित  है  ।

 सघन  पशु  विकास  परियोजनाश्रों  के  अन्तर्गत  पशु  विकास  के  समस्त  पक्षों  की  द्रोह  ध्यान

 देने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कौर  विदेशी  सांडों  से  सकर  प्रजनन पर  अधिक बल  दिया  जा

 रहा  है  ।  जिन  क्षेत्रों  में  सघन  पशु  विकास  परियोजनाओं  चालू  नहीं  है  वहाँ  आदश  ग्राम  खण्ड  खोले

 जा  रहे  हैं  ।  फ्लडਂ  जो  कलकत्ता  कौर  मद्रास  के  चार  मुख्य

 महा  नगरों  में  दुग्ध  उत्पादन  की  आपूर्ति  में  वृद्धि  10  राज्यों  तथा  एक  संघ  शासित  क्षेत्र  में
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 लिखित  उत्तर

 पशु  विकास  कार्य  को  भी  प्रायोजित  करेगी  ।  इससे  दुग्ध  उत्पादन  के  कार्य  को  अधिक  प्रोत्साहन

 मिलेगा  |

 दुग्ध  उत्पादन  की  वृद्धि  के  लिए  मुख्य  योजनायें

 1.  सघन  पशु  विकास  परियोजनाओं  ।

 2.  अ्राददे  ग्राम  खंड  ।

 3.  स्थानीय  पशुओं  में  दुग्ध  उत्पादन  हेतु  विदेशी  बंशागति  के  प्रयोग  के  लिए  संकर
 प्रजनन

 की  योजना

 4.  कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्र  ।

 5.  दाना-चारा  विकास  योजनायें  ।

 6.  गोशाला  विकास  योजनायें  ।

 7.  बड़े  पशु  प्रजनन  फार्मों  की  स्थापना  कौर  सांडों  का  नस्ल  का  परीक्षण ।

 8.  50,000  श्र  उससे  अधिक  आबादी  वाले  शहरों  के  लिए  दुग्ध  वितरण  योजनायें  ।

 9.  ग्रामीण  डेरी  केन्द्र  ।

 गत  दस  वर्षों  में  श्रमिकों  की  संख्या  में  कमी  होना

 7095.  श्री  इयामनन्दन  क्या  श्रम  शौर  पुर्नवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ba  i

 क्या  वर्ष  1961-62  की  दशाब्दी  में  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  में  50  लाख  श्रमिकों  की

 कमी  हुई

 यदि  at,  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  (att  श्रार०  के०  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 am  में  बेरोजगारी

 7096.  के०  सालना  :  कया  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 fara |  NI  लि  है  के  कितने-कितने  व्यक्ति क्या  मसूर  राज्य  में  31  1971  को  विभिन्न  श्रे

 बेरोजगार  थे  ;  भ्र ौर

 क्या  सरकार  ने  इस  राज्य  में  बेरोजगारी  दूर  करने  लिए  कोई  कदम  उठाये  प्रौढ़

 यदि हाँ  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  कार  ०  के  ०  :  यथा तथ्य  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  उपलब्ध  जानकारी  उन  काम  चाहने  वालों  से  सबका  बेरोजगार  होना  जरुरी  नहीं

 की
 संख्या

 से
 सम्बन्धित  है  जिनके

 नाम  मैसूर के  रोजगार  कार्यालयों
 के  चालू  रजिस्टरों में  द

 थे  ।  यह  संख्या  31-3-71  को  2,40,204  थी  ।  इनका  वर्गानुसार  विवरण  नीचे  लिखे  अनुसार  है  :
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 ग्रे  जुट  seared  में  डिप्लोमा  प्राप्त  व्यक्ति

 भी  शामिल  20,951

 दस्तकार/शिशु  कौर  ग्रन्थ  व्यावसायिक  प्रमाण-पत्र

 प्राप्त  ब्यक्ति  |  3,884

 मैट्रिक  पास  1,02,179

 1,13,190 अन्य

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  विकास  कार्यक्रमों  को  बनाते  हुए  फेरोज

 गारी  की  समस्या  को  ध्यान  में  रखा  गया है  कौर  इन  कार्यक्रमों  को  इस  तरह  बनाया  गया  है  जिससे

 राज्य  ta  में  श्रघिकाधिक  पद  प्रचार  जुटाये  जा  सकें  |  निर्बल  वर्ग  att  क्षेत्र

 की  विशिष्ट  श्रावश्यकताश्ों  को  ध्यान  में

 ae
 हुए  जहाँ  कि  ag  समस्या  बहुत  ज़टिल  है  कुछ

 विशेष  कार्यक्रम  बनाये  गये  हैं  ।  जिनका  दृश्य  झ्रामदनी  की  को  एवं  नियुक्ति

 अवसर  जुटाना  है  ।  कार्यक्रमों  पर  1970.  71  से  अमल  हो  रहा है  ।  ये  योजनायें  जो  कि  मंसुर

 राज्य  में  भी  लागू  की  जा  रही  छोटे  किसानों  के  लिए  विकास  सीमांत  किसानों  व

 अजल खेतीहर  मजदूरों  के  लिए  aaa सुखा  पीड़ित  क्षेत्र  में  ग्रामीण  निर्माण

 खेती  योजनायें  कौर  सिंचाई  योजना  के  कमांड  क्षेत्र  में  क्षेत्र  विकास  कार्यों  से  सम्बन्धित  है  ।  चालू

 वित्त  वर्ष  में  एक  विशेष  कार्यक्रम  यथा  देहाती  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  की  विशिष्ट  योजना  करदा

 मसूर  राज्य  सहित  देश  भर  में  आरम्भ  की  गई  है  ।  इसके  फलस्वरूप  प्रत्येक  जिले  में  एक  हजार

 अ्रतिरिक्त  लोगों  को  रोजगार  अवसर  प्राप्तਂ  होंगे

 इसके  साथ-साथ  शिक्षित  बेरोजगारों  बो  विशेष  रूप  से  तकनीकी  योग्यता  रखने  वालों  को

 कुछ  सहायता  देने  के  लिए  मैसूर  सरकार  ने  कई  विशेष  योजनायें  भी  श्रारम्भ  की  हैं  ।  इनमें  से

 अपेक्षाकृत  अधिक  महत्वपूर्ण  उपाय  हैं  ।

 (1)  शिक्षितों  बेरोजगारों  को  नियुक्ति  सहायता  देने  तथ  देने  के  लिए  प्रायोगिक

 योजना  |

 इस  योजना के  अधीन  राज्य  सरकारों  के  विभिन्न  विभागों  में  465  इंजीनियरों  480

 इंजीनियरिंग  को  डिप्लोमा  रखने  वालों  WAS ty  560  कला  एवं  विज्ञान  के  स्नातकों  को  एक  ay

 के  लिए  काम  पर  लगाने  की  व्यवस्था  है  ।

 (2)  बेरोजगारी  इञ्जीनियरी  स्नातकों  श्रौर रि डिप्लोमा धारियों  के  लिए  राज्य  वृत्ति  सहित

 प्रशिक्षण  की  योजना  |

 इस  योजना  के  ata  175  इञ्जीनियरी  स्नातकों  कौर  175  इञ्जीनियरी  के  डिप्लोमा

 धारियों  को  राज्य  में  सरकारी  तथा  निजी  औद्योगिक  एककों  में  एक  वर्ष  के  लिए  प्रशिक्षणात्मक

 नियुक्ति  की  सुविधा  जुटाई  गई  है  ।

 (3)  प्रायोगिक  सर्विसਂ  योजना  |
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 इस  योजना  का  तकनीकी  योग्यता  प्राप्त  व्यक्तियों  को  अपना  निजी  कार्य  आरम्भ

 करने के  लिए प्रोत्साहन  देना है  ।

 प्रभारी-पत्र  प्राप्त  दस्तकारों  के  स्व-नियोजन  के  लिए  योजना

 इस  योजना  के  अधीन  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  दस्तकारों  कौर  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों

 में  उपलब्ध  मशीनरी  कौर  साज  सामान  को  रियायती  दरों  पर  उपयोग  करने  की  सुविधा  प्राप्त

 है  ताकि  वे  बाजार  से  मिला  हुमा  काम  पुरा  कर  सके
 |

 प्रशिक्षित  दस्तकारों  को  स्व-नियोजन  के  लिए  गहन  प्रशिक्षण  की  योजना  ।

 इस  योजना के  wat  हृत्वपुर्ण  व्यवसायों  में  me  से  चौबीस  सप्ताह  के  भ्रल्पकालिक

 पाठ्यक्रम  का  चूने  हुए  स्थानों  पर  आयोजन  किया  जायेगा  ।

 इंजीनियरों  के  लिये  वित्त  विहीन  प्रशिक्षण  योजना  ।

 इस  योजना  द्वारा  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  मंसुर  विद्युत  बो  कौर  मंसूर  राज्य  सड़क

 परिवहन  निगम  में  कम  से  कम  100  सिविल  25  इलेक्ट्रिकल  इंजीनियरों  प्योर  25

 मकैनिकल  इंजीनियरों  को  प्रति  अवसर  उपलब्ध  हैं  |

 (  )  बेरोजगार  इन्जीनियरी-र्नातकों  कौर  डिप्लोमाधारियों  को  राज्य  सरकार  के  कोटे

 में  मोटरकारों  शर  नाटो  रिक्तियों  के  आवंटन  की  योजना  |

 इस  योजना  में  बेरोजगार  इन्जीनियरी-स्नातकों  कौर  डिप्लोमा धारियों में  स्व-नियोजन  की

 भावना  को  विकसित  करने  के  लिए  मोटरकारों  ate  श्राटो-रिक्शाओओं  के  सरकारी  कोटे  में  से  10

 प्रतिशत  के  भ्रावंटन  की  व्यवस्था  है  ।

 लोक  निर्माण  विभाग  से  ठेका  लेने  के  बेरोजगार  सिविल  इञ्जीनियरी

 स्नातकों  भ्रौर  डिप्लोमा धारियों
 के

 लिए  बहुत  सी  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 स्टेट बैंक  ais  मैसूर  से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  द्वारा  चिकमगलूर जिले  में  बेरोजगार

 स्नातकों  को  बसाने  योजना  जिसमें  वे  उन्नतिशील  कृषि  स्नातक  किसान  के  रूप  में  विकास

 मंगलोर  कौर  मैसूर  में  औद्योगिक ats  बनाकर  शिक्षित

 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  सहायता  की  योजना  |

 Employees  Provident  Fund  dues  with  Textile  Industry
 7097.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Lahour  and  Rehabilita- tion  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  of  Provident  Fund  de  Posited  by  the  textile  industries  in  the
 country  during  the  last  two  years ;

 (b)  the  total  amount  of  Provident  Fund  which
 was

 a
 the  textile  industries  during  the  said  period  ?

 equired  to  be  deposited  by

 ne  at
 (c)  the  nam

 and
 res  of  the  textile  mills  which  have  not  deposited  their  amcunt ;
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 nial

 (d)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  ensure  that  the  textile  mills

 deposit  the  outstanding  amount  of  Employees  Provident  Fund  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  R.  K.  Khadilkar) ;  (a)  to  (d)
 The  administration  of  the  Employees,  Provident  Fund in  the  concern  of  the  Central  Board

 of  Trustees  set  up  under  the  Employees,  Provident  Funds  and  Family  Pension  Fund  Act,

 1952  and is  not  the  direct  concern  of  the  Central  Government.  The  Provident  Fund  Autho-

 rities  have  intimated  that  requisite  information  is  being  collected  from  the  Regional  Pro-

 vident  Fund  Commissioners.  It  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due  course.

 Labourers  working  under  contractors  in  National  Coal

 Development  Corporation

 7098:  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita

 tion  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  labourers  work  under  the  contractors  in  the  National  Coal

 Development  Corporation  if  so,  the  number  thereof  and

 (b)  Whether  the  award  of  the  Coal  Wage  Board  has  been  made  applicable  to

 the  labourers  working  under  the  said  Fcontractors  if  so,  the  number  of  labourers  who

 have  been  benefited  from  the  said  award  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  R.  K.  Khadilkar) :  (a)  4006
 labourers  work  under  contractors  in  the  National  Coal  Development  Corporation.

 (b)  1775  contractors  labourers  engaged  in  coal  loading  and  transportation  work

 get  the  benefit  of  the  recommendations  of  the  Coal  Wage  Board  The  remaining  2231

 labourers  working  in  civil  construction  works  do  not  get  such  benefits

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  की  सेन्ट्रल  इन्जीनिर्यारग  एण्ड  डिजायन  ब्यूरो  द्वारा  इस्पात

 संयंत्र  का  डिजायन  शौर  इन्ही  ्तियार  सम्बन्धी  कार्य  करना

 7099.  श्री  पी०  गंगादेवी

 श्री  प्रभ दास  पटेल

 क्या  इस्पात  रोक  खान  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टीलਂ  लिमिटेड  सेंट्रल  इंजीनियरिंग  एण्ड  डिजाइन  ब्यूरो  को  केवल

 डिजाइन  कौर  इंजीनियरिंग  सम्बन्धी  कार्य  के  लिए  पूछना  संगठन  बनाया  जायेगा  |

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  कब  तक  afar  निर्णय  लिये  जाने  की  सम्भावना है

 कौर

 उक्त  सुभाव  कहां  तक  सहायक  होगा
 ?

 इस्पात  फिर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  हिन्दुस्तान

 स्टील  के  केन्द्रीय  इंजीनियरों  तथा  रूपांकन  ब्यूरों  को  एक  पृथक  संगठन  बनाने  के  प्रस्ताव  पर

 इस  समय  विचार  कियां  जा  रहा  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  निकट  भविष्य में  ही  अन्तिम  रूप से  निरा  जाने  की  सम्भावना

 इसके  वर्तमान  विस्तृत  कार्यों  इसकी  भावी  भूमिका  को  देखते  हुए  प्रस्तावित
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 परिव्तेंन  का
 हस

 a

 रूप  में  अधिक  प्रभावशाली ढंग  से

 करने  में  सक्षम  |...  के

 Misuse  of  EPF  by  Factories  or  companies  in  Madhya  ade  क

 Dr.  Laxminarain  Pandey  ill  tn  Mi  | ह  La

 tion  i

 =

 ased  to  state  i.

 id  Rebabilita-

 number  of  factcries  or  com  bf  1  |
 ahyacPradesh  क

 desh  against  whom  action

 has  been  Government  for  not  contributing  their KET  re
 to  the

 Employees,  Provi-

 dent  Fund
 in  time  Or  misusing  the  said  Fund  for  their  persona  ;

 ड
 ्

 the  names  of  the  said  companies  ;  and

 the  action  taken  against  them  ?

 (a)  to  (c) The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  R.  K.  Khadilkar

 The 8
 linistration  of  the  Employees  Provident  Fund  is  the  concern  Ol  e  Central

 f  Trustees  set  up  under  the  Employees  ‘Provident  Funds  and  Iamil  15101  Fund

 Act  52  and  is  not  the  direct  concern  of  the  Central  Government  A  st  nent  show-

 ing  th  mes  of  the  un-cxempted  establishments  in  Madhya  Pradesh  whic  aulted  in

 31-3-1971 pay  of  Provident  Fund  contributions  of  Rupees  one  lakh  and  above  a

 toget!  with  the  action  taken  to  recover  the  amount  es  furnished  by  the  F  ident  Fund

 autho  $  attached  [Placed  in  library.  See  No.  LT.  816/71]

 Influx  of  Refugees  [rom  Bangla  Desh

 Dr.  Laxminarain  Pandey
 Shri  Prabodh  Chandra :

 थ  ि
 Will  Pe  linister  of  Labour  and  Rehabilitatia  n  be  pleased

 to  state.

 (a)  about  70  lakhs  refuges
 ca  have  cr

 over  to  India  from  Bangla  Desh

 so  far  ;

 (b)

 ee

 of  the  States  where  tn  Tu igees

 पतवा
 (2).  th

 0०!

 mber  of  camps  set  up  ी  each  State  for  accom  ng  tt  se  refugees  at
 a

 थ

 present
 ss

 and

 he  number  of  refugees  proposed  to  be  kept  in  each  camp

 hye

 Minister  of  Labour  &  Rehabilitation  (Shri  R.  K.  Khadilkar) : ह  on

 31 7  ,  71,44,383  refugees  are  reported  to  have  crossed  over  to  India  from  E  gal.

 b)  In  order  to  relieve  pressure  in  West  Bengal  and  Tripura  it  has  bee  ‘Ben ‘deci ided

 to  re  substantial  number  of  refugees  who  have  chosen  to  take  shelter  in  ¢  Ips  to

 othe  states.  From  West  Bengal,  refugees  are  being  moved  at  presentto  Central  mps
 state  of  Madhya  Pradesh,  Bihar  and  Uttar  Pradesh.  From  Tripura  the  refug  are
 noved  to  Central  Camps  in  Assam bein

 (1,029  camp:  have  been  set
 प्

 in  the  following  States  upto  the  24th J  1971
 :

 ate  State  Total
 Seneh  Camp.

 थ

 West  Bengal  463  467

 Tripura  401  405
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 Meghalaya  17  17

 Assam  129  131

 Bihar

 Madhya  Pradesh

 Utter  Pradesh

 ~ 1014 —  “1029 15
 ee  ब ि  एाम्ााााााा

 In  addition,  a  staging  camp  in  Assam  is  alsof  unctionii

 (d)  Inthe  camps  run  by  the  State  Governments  the  number  of  refugees  in  each

 camp  would  depend  upon  the  organisational  facilities  for  relief  operations  and  the  availabili-

 ty  of  land.  In  regard  to  the  Central  Camps,  however,  normally  each  camp  will  have  acco-

 modation  for  50,000  persons.  Depending  upon  the  availability  of  land  more  than  one

 camp  may  also  be  established  at  the
 same

 site.

 Rehabilitation  of  Bangla  Desh  Refugees  on  Gandhi  Sagar  dam  site

 in  Madhya  Pradesh

 7102.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita-

 tion  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Bangla  Desh  refugees  who  have  been  shifted  or  are  proposed

 to  be  shifted  to  Gandhi  Sagar  Dam  site  in  Madhya  Pradesh ;

 (b)  the  number  of  those  refugees  who  came  over  to  India  before  the  developments

 in  Bangla  Desh  and  were  transferred  from  the  Mana  camp  and  settled  on  the  aforesaid  place;

 and

 (c)  the  facilities  made  available  to  such  refugees  there  at  present  ?

 The  Minister  of  Labour &  Rehabilitation  (Shri  K.  Khadilkar)  (a)  No,  Sit

 (by  According  to  the  imformation  available,  138  fisherman  families  of  1970  influx

 were  moved  from  Mana  Camp  to  Gandhi  Sagar  Dam  site  in  Madhya  Pradesh.

 (c)  The  following  facilities  are  provided  to  these  fisheman  families  at  the  rehabili-

 tation  sites.

 ‘Loan
 थ

 (1)  Fishing  nets  made  of  Nylon  at  the  rate  of  20  nets  per  fainily  (ten  will  be  given

 in  the  Ist  year  and  ten  in  the  2nd  year)  @  Rs.  1,000/~per  family.

 (2)  Floats  and  Dori  for  the  net  @Rs.  family.

 (3)  Advance  Royalty  to  Fisheries  Department  @  Rs.  family.

 (4)  Housing  loan  @  Rs.  1,250/-per  family.

 (5)  Mechanised  Boats  of  with  Bukh  or  Torpedo  Marine  diesel  engine.

 (6)  Fishing  Boats  x  2.0  x

 (7)  P.  O.L.  for  maintenance  of  Boats.

 (1)  Jeep  pick-up  van  for  transport  of  fish,
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 (2)  Walkie  Talkie  Sets

 (3)  A  maximum  mainter  ce  assistance  for  3  months  @  Rs.  10/-  per  month  per
 family.

 Step:  for  Increase  in  Production  of  Cotton.  Groundnut,  Oilseeds

 and  Sugareane

 7103.  Dr.  Laxminarain  Pandey  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  production  of  cotton,  groundnut,  other  oilseeds  and  sugarcane
 has  declined  in  the  country  during  the  past  three  years  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  to  increase  their  production  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde) :
 (a)  &  (b):  The  following  statement  gives  the  production  of  cotton,  groundnut,  other  oil-

 feeds  and  sugarcane  during  1967-68,  1968-69  and  1969-70  and  that  of  groundnut  during
 1970-71.
 en  —  ten

 1967-68  19F  8-69  1969-70 Crop  1970-71

 (P)  (P)
 ee ——  ——  ne

 5454  5144 Cotton  (1000  bales  5233  (F)  N.  A.

 of  180  KGs)

 Groundnut  (1000  5731  4631  5130  (P)  6065  (F)
 tonnes)

 Other  Oilseeds  2572  2214  2465  (F)  N.  A.

 (1000  tonnes)
 (Castorseed,  sosamum

 repeseed-mustard
 and  linseed)

 Sugarcane  (Gur)  9786  1287 14028  6  13438  (F)  N.  A,

 ल
 (1020  tonnes)

 ey
 During  1958-69  of  the  above  crops  (excepts  sugarcane)  ch  owed  a  fall

 compared  to  the  previous  years.  However,  during  1969-70,  producticn  of  all  these  crors
 registered  an  increase  over  1968-69.  The  decline  in  production  during  1968-69  was  mainly
 caused  by  erratic  weather  at  the  sowing  time  during  the  period  of  grow:h  of  the  crops,

 During  1970-71,  production  of  groundnut  is  substaintially  higher  than  that  in  the
 previous  year.  However,  producticn  of  cotton  is  estimated  at  a  lower  level  due  to  adverse
 weather  conditions.  In  the  case  of  sugarcane,  prcduction  durirg  1970-71  is  estimated  to  bz
 marginally  different  from  that  in  1969-70,

 {c)  The  tempo  of  work  under  the  existing  intensive  cultivation  schem  es  is  bein  zg accelerated.  Considerable  stress  has  been  laid  on  research  under  coordinated  im  provement schemes.  In  the  case  of  cotton,  a  new  scheme  for  Intensive  Cotton.  District  Programme
 formulated  on  the  lines  of  the  intensive  Agricultural  District  Progra  mme  (IAP)  with  an
 outlay  of  Rs.  14.74  crores  has  been  approved  by  the  Government  of  India.  A  hybrid  variety of  cotton  which  has  a  consider: ble  potential  of  increase  d  production  is  being

 (P)  Partially  revised  estimate

 (F)  Final  Estimate

 N.A.  Not  yet  available.
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 extended  to  suitable  arcas,  Besides  raising  the  production  of  trad Aas  itional  oilseeds,  specific
 schemes  have  been  put  into  effect  for  the  cultivation  of  non-traditioa  crops  such  as  scya-
 bean  and  sunflower.  It  would  help  in  raising  the  total  production  of  oilseeds.

 बिल्ले  का  श्रावित

 7104.  श्री  नरेन्द्र  कार  सिंधी  :  कया  इस्पात  शौर  खान  मन्त्री  यह  ad साराਂ  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ७  है क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  पिछले  कुछ  समय  से  5  00  टन  इलेक्ट्रोड  की  किस्म  के

 विलगेट्स  का  आयात  करने  में  विफल  रहा  है  ;

 यदि  ती  इसके  क्या  कारा  हैं  ;

 सरकार  ने  बिल् लेट्स  के  आयात  अथवा  उसकी  स्थानापन्न  वस्तु  के  लिये  क्या

 वाही  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ae  नवाज  :  से  (7)

 अ्रप्नैल  1971  में  हिन्दुस्तान  स्टीलਂ  लि०  को  5,000  टन  इलेक्ट्रोड  की  किस्म  के  बिलेट  आयात  करने

 की  सलाह  दी  गई  थी  ।  पुर्व  इसके  कि  इस  मात्रा  के  लिए  वस्तुत  विशिष्टियों  प्राप्त  की  जा  सकती

 तथा  बैटन  देश  जारी  किए  जा  सरकार  ने  यह  निर्णय  ले  लिया  कि  face  का  रायात

 मिनरल्स  एण्ड  मेटल्स  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  श्रॉफ  इण्डिया  fro  की  मार्फत  किया  जायेगा  |  हिन्दुस्तान

 स्टील  लि०  ने  मिनरल्स  एण्ड  मेटल्स  ट्रे  डिंग  कारपोरेशन  को  आवश्यक  कार्यवाही  हेतु  प्रयुक्त  विदेशी

 मुद्रा  तथा  सभी  सम्बन्धित  जानकारी  दे  दी  है  ।

 राष्ट्रीय  नीति  के  तुरुप  भूमि  में  सुधार  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के  विचार

 7105.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  कृषि  मन्त्री  8  1971  के  अतारांकित  wet  संख्या

 4329  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  भूमि  की  सीमा  को  घटाकर  ale  परिवार  के

 भूमि  को
 सीमा  निर्घारित  कर  काश्तकारी  को  राष्ट्रीय  नीति  के  अनुरूप  बनाया  है  ;  भ्र ौर

 wea  राज्य  सरकारों  द्वारा  इसकी  क्रियान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  प्रौर  उसको

 अ्रविलम्ब  राष्ट्रीय  नीति  के  भ्रनुरूप  बताने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रणष्णा  साहिब  पी०  :  कौर  :

 बंगाल  में  हाल  ही  के  संशोधनों  से  भूमि  की  श्रघिकतम  सीमा  स्तर  को  सिंचित  क्षेत्रों  में

 25  एकड़  से  घटाकर  12'4  एकड़  (5  कौर  अन्य  क्षेत्रों  में  173  एकड़  (7  कर

 दिया  गया  है  ।  यह  सीमा  किसी  परिवार  के  समस्त  रैयतों  के  welts  कुल  क्षेत्र  पर  लागू  होगी  ।

 असम  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  50  एकड़  से  घटाकर
 25

 एकड़  कर  दी  गई  है
 ।

 केरल  में  एक

 परिवार  के  लिए  भूमि  की  सीमा  स्तर  को  घटाकर  10  मानक  एकड़  (12  से  15  साधारण

 कर  दिया  गया  था  ।  तमिल  नाडु  में  भी  अधिकतम  सीमा  स्तर  को  30  मानक  एकड़  (24  से  120

 साधारण  से  घटाकर  15  मानक  एकड़  (12  से  60  साधारण  करने  के  विषय  में

 पहले  ही  कानून  बना  लिए  गये  हैं  ।

 प्रधान  मन्त्री  ate  मन्त्री  समय-समय  पर  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  से  qa
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 व्यवहार  करते  रहे  हैं  ।  मुख्य  मन्त्रियों  के  पिछले  सम्मेलन  में  यह  fata  गया  था  कि  सीमा

 कानूनों  से  सम्बन्धित  समस्त  सदस्यों  को  केन्द्रीय  भूमि  सुधार  समिति  के  पास  भेजा  जाना

 चाहिए  |
 3  1971  को  हुई  अपनी  बैठक में

 समिति
 ने  कुछ  faa  किये  थे  ।  जब  राज्य

 सरकारों  से  wade  जायगा  कि  वे  इन  मार्ग-दर्शनों  के  श्रनुरूप  झ्र पने  कानूनों  में  संशोधन

 परिचय  बंगाल  मसें  पत मोहना  alae  खान  की  छत  का  शिरना

 7106.  श्री  सरोज  कया  श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  8  1971  को  पश्चिम  बंगाल  में  पत मोहना  कोयला  खान  की  छत  बैठ

 जाने  के  कारण  एक  श्रमिक  उसके  नीचे  दब  कर  मर  गया  था  ;

 ay
 कोयला  खानों  के  सुरक्षा  निदेशक  ने  ऐसी  दुर्घटनायें  को  पहले  ही  रोकने  के  लिए

 ८21  वाही  की  थी  ;  कौर

 (7)  भविष्य  में  ऐसी  दुबंटनाश्रों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ate  क्या  कार्यवाही  करना

 चाहती  है  ?

 श्रम  थौर  पुनर्वास  मन्त्री  AITo  के ८  :  जी  हां  ।
 दुर्घटना  9

 1971  को  घटी  ।

 शौर  :  ऐसे  पतन  को  रोकने  के  लिए  भूमि-गत  काय  चालनों  की गैलरियों  की  चौड़ाई

 के  वारे  में  साविधिक  सीमायें  निर्धारित  की  गई  हैं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  fe  वर्त  मान  घटना  में  इन

 सीमाश्रों  का  अतिक्रमण  किया  गया है  ।  इस  कानून  का  उल्लंघन  करने  के  कालरा  प्रबन्धकों  के

 वीरुध  खान-सुरक्षा  के  महा  निदेशक  द्वारा  कानूनी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  खान  afi

 1952  के  अधीन  एक  आदेश  भी  जारी  किया  गया  है  जिसके  द्वारा  गैलरियों  को  भरने  कौर  छत  को

 सहारा  देने  के  लिये  ऐसे  श्रमिकों  को  छोड़कर  जिनका  वहां  कार्य  करना  आवश्यक  इस  क्षेत्र  में

 श्रमिकों  को  काम  पर  लगाना  मना  कर  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  प्रतिनियुक्त  कर्मचारियों  का  खपाया  जाना

 7107.  श्री  चन्द्र  शेखर  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  में  प्रतिनियुक्त  कर्मचारियों  को  श्राइवासन  दिया  गया
 था  कि  यदि  वे  निगम  की  सेवा  में  स्थाई  रूप  से  रहना  चाहें  तो  उनके झ  अनुरोध  पर

 सहानुभूतिपूर्वक
 विचार  किया  जायेगा  ;

 मिले हैं

 यदि  तो  क्या  ऐसे  प्रतिनियुक्त  कर्मचारियों  से  खपाये  जाने  के  लिये  कोई  अनुरोध

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्रण्ठासाहिब  पी०

 नियुक्ति  को  कोई  श्रीनिवासन  नहीं  दिया  गया  था  ले  4
 जा

 ह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  खाद्य  विभाग
 के

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा के  को  भारतीय  खिन्न  निगम  में  प्रतिनियुक्ति  पर  हैं

 9]
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 सरकार  की  सामान्य  नीति  के  अनुसार  निगम  की  सेवा  में  स्थायी  तौर  पर  खपने  का  बैकअप  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 खाद्य  विभाग  सचिवालय  के  प्रतिनियुक्तों  से  ऐसे  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  |

 प्रतिनियुक्तों  की  खपत  के  बारे  में  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  जारी  किये  गये  ari

 दर्शन  के  आघार  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  को  खाद्य  विभाग  के  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  ऐसे

 स्टाफ  जिन्हें  ऐसी  खपत  के  लिए  उपयुक्त  सभा  जाता  को  स्थायी  तौर  पर  खपाने  का

 विकल्प दिया  गया  है

 पश्चिम  बंगाल  में  छोटे  किसानों  सम्बन्धी  विकास  एसो  ate  सीमन्त  किसान

 कृषि  श्रम  योजना  में  मालदह  झर  कच  बिहार  का  सम्मी  लत  किया  जाना

 7108.  श्री  बी०  के०  ata  चौधरी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  किसानों  सम्बन्धी  विकास  एजेंसी  ate  सीमान्त  किसान  कृषि  श्रम  योजनायें

 पिछले  प्रदेशों  ate  क्षेत्रों  के  लिए  हैं  ,

 यदि  तो  इन  दो  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  वे  योजनायें  पश्चिम  बंगाल  के  कूच  बिहार  ate  मालदह  जिलों  पर  जिनको

 राज्य  के  पिछड़े  हुये  जिला  गया  है  सामान  रूप  से  लागू  होती
 है  ;  अ्रौर

 यदि  तो  क्या  सरक!र  का  विच।र  उन  दो  योजनायें  में  उक्त  दो  जिलों  को

 लित  करने  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  anemia  :  ate  जी
 नहीं  |

 छोटे  किसानों  की  विकास  एजेंसी  की  योजना  छोटे  किसानों  के  जिये  जो  कि  सं  भ!व्य  सक्षम
 हैं

 a  जो  उन्नत  खादानों  की  सिंचाई  शादी  से  श्रविद्योव  उत्पादक  होंगे  |  इन

 योजनाश्रों  के  लिये  गठित  क्षेत्रों  के  चयन  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  मापदण्ड  हैं  :

 (1)  जिस  क्षेत्र  में  सहायता  की  श्रावस्यकता  वाले  पर्याप्त  छोटे  सम्भाव्य  क्षमता  के  किसान

 (2)  सहकारी  संस्थाओं  तथा  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  एवं  भूमि  विकास  बक  की  अवस्थापना

 काफी  साहू  हो  कौर  जो  ऋण  कार्यों  को  जिनकी  असा  प्रारम्भ  करने  के  लिये  योग्य

 तथा

 (3)  क्षेत्र  में  सतह  सिचाई  या  भूमिगत  जल  सम्भाव्यता  विद्यमान  हो  ।

 सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  मजदूरों  की  योजना  का  किये  छोटी  जोत  के  अधिकतम  उत्पादक

 के  उपयोग  के  लिये  शादी  जैसे  गौण  व्यवसायों  से  सीमान्त  कृषकों  की  सहायता

 करना  है  ।  सीमान्त  कृषकों  तथा  कृषि  मजदूरों  इन  गौण  क्रिया-कलापों  से  पूरक  श्राय  तथा  अधिक

 रोजगार  के  श्रवसर  की  व्यवस्था  करने  पर  बल  दिया  जा  रहा  इन  योजनायें  के  लिये  क्षेत्रों  के

 चयन  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  मापदण्ड  हैं  :

 (1)  क्षेत्र  में  कृषि  मजहर  तथा  सीमान्त  कृषक  काफी  हों  ;
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 (2)  क्षेत्र  के  शहरी  केन्द्र  अथवा  विकसित  या  विकसित  होने  वाले  उपभोग  केन्द्र  से  पहुंच

 होनी  जिसमें  भागीदारों  को  बेमौसम  के  समय  रोजगार  प्रदान  करने  की  सम्भाव्यता  हो

 शर
 या  शादी  जैसे  उत्पादों  के  जिनके  उत्पादन  को  क्षेत्र  में  तीब्र

 किया  जाना  लाभप्रद  बाजार  की  व्यवस्था  हो  ,

 (3)  खनिज  केन्द्रों  के  निकट  कुछ  आदिवासी  क्षेत्र  भी  छांटे  जायेंगे  ।  इन  क्षेत्रों

 में  गौरा  बन  इमारत  की  लकड़ियों  का  पद  पालन

 तथा  कुक्कुट  किये  कलापों  wire  मछलियों  शादी  के  तथा  विपणन  द्वारा  रोजगार

 के  अतिरिक्त  साधनों  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ,

 (4)  सहकारी  समितियों  जैसी  संस्थागत  एजेन्सियों  की  अवस्थापना  उपलब्ध  है  ग्रीवा

 क्षेत्र  मे ंविकसित  की  जा  सकती  जिससे  कि  के  साझीदारों  को  संयुक्त  गतिविधियों  के

 उद्देश्य  से  एक  साथ  मिलाया  जा  सके  ;  कौर

 (5)  क्षेत्र  को  एक  ही  जिले  भ्रमणा  एक  जिले  से  अधिक  क्षेत्र  में  फले  हुये  निकटस्थ  क्षेत्र

 में  निर्धारित  किया  जा  सकता  जिसकी  कि  एक  ही  प्रशासनिक  इकाई  के  रूप  में  सुविधापूर्वक

 भाल  की  जा  सके  |

 सीमित  संख्या  में  कुछ  परियोजनाओं  walt  46  लघु  कृषक  विकास  एजेंसियां  कौर  41

 सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक  इन  योजनाओं  के  श्रन्तगंत  चतुर्थ  योजना  में

 दर्शी  परीक्षण  के  रूप  में  प्रारम्भ  की  गई  हैं  ।  ये  परियोजना  क्षेत्र  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से

 छांटे  गये  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  में  पश्चिम  तथा  हुगली  जिलों  की  लघु  कृषक

 विकास  एजेंसी  के  लिये  तथाਂ  पुरुलिया  ग्रोवर  बंकुरा  को  सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक  योजनायें

 के  लिये  छांटा  गया  है  |

 कौर  :  wet  ही  नहीं  होता  ।

 घ्ार्थ्र  प्रदेश  सें  दलालों  के  माध्यम  से  धान  का  खरीदा  जाना

 7109.  श्री  एम  सत्यनारायण  राव  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ad  (4TH  ale दा  afte  FF किसान (८  | क्या  wrest  प्रदेश  में  करीम  नगर  में  भारतीय  खा  गानों  से  धान  नहीं

 यदि  तो  दलालों  के  माध्यम  से  घान  खरीदने  ate  इस  प्रकार  किसानों  को  उचित

 मूल्य
 से

 वंचित  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 क्या  किसानों  ने  निगम  के  कम  चोरियों  के  झ्र सहयोग पु रण  रवैये  चना  विरुद्ध  जिला  कलक्टर

 से  कोई  शिकायत  की  है  ;  कौर

 सीधे  किसानों  से  धान  खरीदने  ate  करीमनगर  में  निगम  के  कार्यालय  के  कार्यकरण
 में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्तासाहेब  पी०  :  शौर  :  भारतीय
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 खाद्य  निगम  wa  करीम  अ्रान्घ्र  प्रदेश  में  किसानों  से  सीधे  ही  धात  की  खरीदारी  कर  रहा

 बड़े  पैमाने  पर  खरीदारी  arg  करने  के  कारण  निगम  ने  खरीफ  फसल  के  मौसम  में  एजेंटों  के

 माध्यम  से  धान  खरीदा  था  ।  खरीदारी  निगम  के  कर्मचारियों  की  देख-रेख  में  कीगई  थी  ।  रबी

 फसल  धान  की  खरीदारी  एजेंटों  के  माध्यम  के  बिना  सीधे  की  जा  रही  है  ।  सरकार  द्वारा

 सुचित  मुल्य  किसानों  को  दिये  गये  थे  लेकिन  किस्म  सम्बन्धी  कटौती  काट  ली  जाती  थी  ।

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रबी  की  फसल  से  सीधी  खरीदारी  का  कार्य  शुरु  किया  जा  चुका  है  ।

 त्रिवेणी  स्टूबंवरत्स  लेनी  में  प्रतिनियुक्ति  अधिकारी

 7110.  श्री  एस०  ए०  नीम  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 त्रिवेणी  स्टूक्चरल्स  नैनी  में  प्रतिनियुक्त  किये  गये  अधिकारियों  की  संख्या

 कितनी  है  ;  कौर

 गत  तीन  वर्षों  में  कितने  विशेषज्ञो  को  देश  से  बहर  से  आमन्त्रित  किया  गया  ?

 gena  ate  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  इस  समय

 5  भ्रमणकारी  त्रिवेणी  स्टूक्चरल्स  लि०  में  प्रतिनियुक्ति  पर  गये  हुये  हैं  ।

 कम्पनी  ने  अपने  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  से  18  विशेषज्ञ  भेजने  को

 कहा  था  तथा  इस  काम  के  लिए  वायरस  ने  विशेषज्ञ  अपने  खर्चो  पर  अल्पावधि  के  लिए  भेजे

 थे  ।

 त्रि बेसी  स्टूक्चरल्त  dat  में  भर्ती  कौर  पदोन्नति  के  श्राध:र

 7111.  श्री  एस०  Yo  दामोर  :  क्या  इस्पात  पौर  सान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 त्रिवेणी  crave  नैनी  में  भर्ती  ate  पदोन्नति  के  आधार  कया  है  ?

 क्या  1300-1600  रुपये  के  वेतनमान  में  नियुक्त  भ्र धि कारियों  को  त्रिवेणी  स्टूक्चरल्स

 लिमिटेड  द्वारा  निर्धारित  न्युनतम  स्तर  की  योग्यताएं  प्राप्त  हैं  ;  अर

 कम्पनी  का  वर्तमान  संगठनात्मक  ढाँचा  क्या  है  ौर  इसकी  श्रमिक  स्थिति  कैसी  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  सरकार  द्वारा

 समय-समय  पर  दी  गई  सलाह  के अ्राधार  पर  कम्पनी  मे  भर्ती  तथा  पदोन्नति  के  अपने  नियम  बनाये

 कम्पनी  में  भर्ती  तथा  पदोन्नतियों  इन्हीं  नियमों  के  भ्रनुसार  की  जाती  है  ।

 जी  दो  मामलों  को  जिनमें  निदेशक  मंडल  की  अनुमति  से  केवल

 भव  के  लिये  निर्धारित  किये  गये  स्तर  में  छूट  दी  गई  थी  |

 वर्तमान  संगठनात्मक  ढांचे  में  कम्पनी  में  एक  प्रबन्ध  निदेशक  है  जिसके  अधीन  चार

 स्कन्ध  हैं  अर्थात्‌  वित्तीय  तथा  प्रशासकीय  ,  जिनका  प्रबन्ध
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 प्रबन्धक  महा प्रबन्ध  वित्तीय-प्र  बन्धक  तथा  सचिव  एवं  प्रशासकीय

 कारी  करते हैं  ।

 कम्पनी  को  आरम्भिक  वर्षों  में  अर्थात  1968  जब  से  इसने  कार्य  करना  शुरु
 किया  घाटा  हो  रहा  है  ।  यद्यपि  उत्पादन  में  उत्तरोत्तर  बुद्धि  हुई  है  तथापि  वर्ष  1971-72  में

 भी  इसे  लगभग  49  लाख  रुपये  का  घाटा  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  फिर  1972

 तक  उत्पादन  दर  हानि-लाभ  सम  स्तर  तक  पहुंच  जायेगी  शौर  इसके  बाद  कम्पनी  को  लाभ  होने

 की  सम्भावना है

 राष्ट्रीय  कोयला  संगठन  कर्मचारी  संघ  से  ज्ञापन

 7112  श्री  सो  tag  इस्माइल  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राष्ट्रीय  कोयला  संगठन  कर्मचारी  संघ  से  उनकी  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 कोई  ज्ञापन  अथवा  प्रतिवेदन  प्रप्त  हुमा  है

 यदि  तो  कामगरों  की  मुख्य  मांगें  कया  हैं  ,  भ्रौर

 उनकी  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  Tito  के०  :  जी  हों  ।

 मुख्य  मांगें  हैं  .-

 (1)  सभी  तंग  करने  की  कार्यवाहियों  की  समाप्ति  ;

 (2)  छंटनी  किए  गये  सभी  कर्मचारियों  की  बहाली  ।

 (3)  कोयला  मजदूरी  ae  at  सिफारिशों  की  समुचित  कार्यान्वित  ;

 (4)  पृथक्करण  के  कारण  पर  विचार  किये  बिना  सभी  कर्मचारियों  को  उपदान  की

 अदायगी  ;

 (5)  सभी  कमंचारियों  को  मुफ्त  डाक्टरी  इलाज  ;

 (6)  मुफ्त  शिक्षा-सुविधायें  ate  शिक्षा-दुत्कारें  की  प्रतिपूर्ति  ;

 (7)  तरक्की
 के

 af
 अच्छे  ः  ;

 (8)  वर्तमान  सेवा-शर्तों  में  सुधार  ;

 (9)  ठेकेदारों  ate  बिचौलियों  की  प्रणाली  का  उन्मूलन  ;  कौर

 (10)  कोयला  मजदूरी  बोले  पंचाट  में  दिये  वर्गीकरण  के  अनुसार  सभी  नैमित्तिक  ak
 एवजी  मजदूरों  का  विनियमन  ।

 समभौता  कार्यवाहियां  शुरु  की
 गई  हैं  कौर  वे  जारी हैं  ।
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 केरल  के  मानचित्र  का  प्रकाशन

 7113,  श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन  :  क्या  इस्पात  कौर  रान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 fr

 क्या  भारतीय  भूसवंक्षण  विभाग  द्वारा  केरल  राज्य  के  भूगर्भीय  मानचित्र  का  प्रकाशन

 किया  गया है  ;  कौर

 यदि  तो  कया  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  वह  काय  पुरा  हों

 जायेगा  |

 इस्पात  कौर  खान  मस  मालय  में  राज्य  मन्त्री  शाहू  नवाज  :  प्रौढ़

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  1  :  1  मिलियन  के  तापमान  पर  तैयार  किया  गया  केरल  का

 भूवैज्ञानिक  मानचित्र  मुद्रित  किया  गया  है  att  समस्त  सम् पु वक्तों  को  परिचालित  किया  जा  रहा

 तुमुर  मसूर  में  ग्राम्य  रोजगारी  सम्बन्धी  pa  कार्यक्रम

 7114.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  कृषि  मन्त्री यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 मंसुर  राज्य  के  तुमकुर  जिले  में  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  करने  के  लिये  द्रुत

 कार्यक्रम  के  श्रन्तगत  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ;  भ्र ौर

 उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  कौर  ग्राम  रोजगार  की  त्वरित

 योजना  के  श्रन्तगंत  तुमकुर  जिले  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  1971  के  wea  में  11.25  लाख

 रुपये  की  लागत  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  ।  योजनाश्रों  का  उनकी  अनुमानित  मजदूरी

 का  भाग  तथा  पदा  होने  वाला  सम्भावित  नीचे  दिया गया  है  :

 योजना का  प्रकार  अ्रनुसानित  लागत  मजदूरी  का  भोग  रोजग।र  श्रम-दिनों  में

 लाघव  रुपये  में

 र स
 ठ  5.05  4.09  1.26 1.  लघु  चाई

 0.45  0.37  0.11 2.  वनरोपण

 3.  ग्रामीण  संचार-व्यवस्था  5.65  4  45  1.53

 न् | ह! |
 स

 11.25
 ed

 3.00

 इन  योजनाश्रों  को  सम्बन्धित  तकनीकी  विभागों  के  मार्गदर्शन  में  तालुक  विकास  बोर्डों  के

 माध्यम से  कार्यान्वित  करने  का  विचार है  |  सामुदायिक  विकास  विभाग  ने  22  1971  को

 भ्र पनी  मंजूरी  सुचित  की  कौर  आवश्यक  धनराशि  राज्य  सरकार  को  दे  दी  गई  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  का  इस्पात  का  उत्पादन

 7115.  Sto  रानेन  सेन  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  चालू  वर्ष  के  लिए  इस्पात  उत्पादन  का  नया  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  है  ;
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 चालू  वर्ष  के  प्रथम  पांच  महीनों  में  उनमें  कितना  उत्पादन  gar  ;  कौर

 क्या  लक्ष्य  के  पुरा  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 इस्पात  ate  हान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  हिन्दुस्तान
 स्टील  लि०  ने  ०  1971-72  में  तथा  राउरकेला  के  तीनों  इस्पात  कारखानों  के

 लिए  47.5  लाख  टन  पिण्ड  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।

 भ्र प्रे  ल-जुलाई  1971  के  महीनों  में  इन  कारखानों  का  कुल  उत्पादन  11.23  लाख  टन

 हुआ

 उत्पादन  में  अरब  तक  हुई  राउरकेला  में  हाल  ही  में  हुई  दुर्घटना  तथा  अन्य

 रुकावटों  को  देखते  हुए  लक्ष्य  प्राप्त  करना  कठिन  होगा  ।

 Production  and  Distribution  of  Seeds  in  Madhya  Pradesh

 7116.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  arrangements  made  by  the  Seeds  Corporation  in  Madhya  Pradesh  for  produc-
 tion  and  distribution  of  seeds  ,  and

 (b)  the  number  of  farmers  in  Madhya  Pradesh  registered  by  the  Sezds  Corporatioxs
 for  extending  help  in  productioa  of  secds  and  in  increasing  their  production  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  :

 (a)  The  National  Seeds  Corporation  arranged  production  of  certified  seeds  in  Madhya
 Pradesh  on  an  area  of  2825  acres  during  1970-71  comprising  mainly  wheat,  paddy,  cotton,

 soyabean  etc.  During  the  current  season  seed  production  programme  over  3,200  acres  is

 being  arranged  in  Madhya  Pradesh.

 In  Madhya  Pradesh  the  Corporation  has  set  up  5  sale  depots  which  directly  supply
 the  seed  to  the  farmers.  The  Corporation  has  also  appointed  33  dealers  who  are  engaged.in
 distribution  of  seeds,  In  addition  to  sale  counters  and  dealers,  supplies  are  effected  directly
 to  the  State  Government  fand  Cooperative  Societies.  Before  the  season  starts  the  stock

 position  is  reviewed  and  stock  of  different  varieties  of  seeds  are  moved  in  time  to  all  the  sale

 counters  as  well  as  dealers  in  deficit  areas.

 (b)  In  Madhya  Pradesh  the  Ccrporation  has  registered  312  certified  seed  growers  for

 contract  production  for  the  Corp9.ation  during  1970-71.

 Timber  production  in  Timarni,  M.  P.

 7117.  Shri  ७.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  yield  of  timber  in  Timarni  area  of  Hoshangabad  district  in  Madhya  Pradesh
 and  its  annual  production  during  the  last  three  years  ,  and

 (b)  whether  any  special  efforts  are  being  made  to  increase  the  timber  production
 in  the  said  area  and  if  so,  the  details  thereof  ?

 (Shri  प The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  wun है  her  Singh)  :  (a)  &  (b)
 The  necessary  information  is  being  collected  frcm  the  State  Government  and  will  be  placed
 on  the  Table  of  the  Lok  Sabha,
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 "ncrease  in  per  acre  yield  of  paddy  in  Madhya  Pradesh

 7118.  Shri  €.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  the

 maximum  production  of  paddy  per  acre  in  Madhya  Pradesh  during  1969-70  and  the  compara-

 tive  figures  of  various  States  and  Union  Territories  in  this  regard  and  the  details  of  the  incen-

 tives  being  given  to  increase  the  per  acre  production  of  paddy  in  Madhya  Pradesh  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde) :
 Information  has  been  called  for  from  different  States  and  Union  Teritories  and  would  be

 placed  on  the  table  of  the  Sabha  as  soon  as  it  is  received.

 Acreage  of  land  under  major  and  minor  Irrigation  Projects  in

 Madhya  Pradesh  during  1970-71

 7119.  Shri  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  acreage  ofland  under  cultivation  in  Madhya  Pradesh  and  the  acreage

 of  land  covered  by  irrigation  facilities  ;  and

 (b)  the  details  of  the  schemes  for  increasing  the  acreage  of  land  covered  by  irriga-

 tion  facilities  in  Madhya  Pradesh  under  major  and  minor  projects  during  1970-71  and  also

 the  schemes  proposed  to  be  under  taken  during  1971-72?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Accor-

 ding  to  the  latest  statistics  which  is  available  for  the  year  1959-70  about  183.90  lakh  hectares

 (net)  were  under  cultivation  in  Madhya  Pradesh.  During  the  same  period  about  14.31  lakh

 hectares  (net)  were  provided  with  irrigation  facilities.

 (b)  Minor  Irrigation  schemes  taken  up  in  Madhya  Pradesh  during  1970-71  or  pro-

 posed  to  be  undertaken  during  1971-72  comprise  construction  of  dug  wells,  boring  of  duz

 wells,  deepening  of  dug  wells,  installation  of  shallow  tubewells,  pumpsets,  pdrsian  wheels

 and  State  Tubewells  and  construction  of  storage  and  diversion  werks.  Major  schemes  in-

 clude  Chambal  Stage  I  &  II,  Barna,  Tawa,  Hasdeo  a  Hasdeo  (Right  Bank  canal).  In  adcdi-

 Work  cn  14  cut tion  26  medium  Irrigation  schemes  were  under  execution  during  1970-71.

 of  these  26  schemes  will  continue  during  1971-72  and  8  additional  new  schemes  will  be  taken

 up.

 कोलम्बो  योजना  के  श्रत्तगंत  पशुपालन  के  विकास
 के  लिए

 पतूनों  का  न्नाचात

 7120.  श्री  एस०  राधा  कृष्णा  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कोलम्बो  योजना  के  seater  देश  में  पशु  पालन  के  विकास  के  लिए  कितने  पैरों  का

 आयात  किया  गया  ;

 के

 सम्भावना  है  ;  भर

 इन  नस्लों  के  पशुओं  का  वितरण  किस  प्रकार  जावेगा  कौर  उनका  प्रयोग  किस ७

 प्रकार  किया  जावेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  300  जर्सी  ढोर  ।

 कोलम्बो  योजना  के  अन्तर्गत  लगभग  600  जर्सी  चोरों  की  मांग  की  गई  है
 ।
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 वह  1970-71  के  दौरान  कोलम्बो  योजना  के  शरन्तगेत  प्राप्त  किये  गये  300  जर्सी

 तक
 ढोरों  की  निम्नलिखित  राज्यों/संस्था्मों  को

 विपरीत  किया  गया  था  :

 राज्य  का  नास/संस्था  wat  जर्सी  wat

 90 1.  हरियाणा

 45 2.  जम्मू  तथा  काश्मीर

 23 3  .  हि  करे ay

 4.  उत्तर  प्रदेश  48

 5.  कृषि  भ्रम  30

 6,  कृषि  भ्रनुसंधान  48

 गुजरात  राज्य  |

 योग  284
 i  सड

 घी  त  राज्यों  में  वितरण बिदेसी  ढोरों  का  उपयोग  संकर  प्रजनन  के  रद्द  इयों  के  लिये  सर्जरी

 हेतु  भ्रभ्यस्त  जर्सी  सांडों  के  उत्पादन  के  लिये  किया  जाता  है  ।

 भारत  में
 गेर-सरकारी

 तथा  सरकारी  चीनी  कारखानों  की  संख्या

 7121.  श्री  एस०  राधाकृष्णन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  चल  रहे  गर-सरकारी  तथा  सरकारी  चीनी  कारखानों  की  संख्या  कितनी-कितनी

 है  :  शर

 प्रत्येक  श्रे  णी  के  कारखानों  की  कुल  चीनी  उत्पादन  तथा  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी

 ह ै?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  शौर  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी

 चालू  चीनी  कारखानों  की  उनकी  चीनी  के  उत्पादन  की  वार्षिक  स्थापित  क्षमता  ग्रोवर

 1970-71  के  मौसम  में  22-7-1971  तक  वास्तव  में  चीनी  का  उत्पादन  नीचे  दिया  जाता  है  :-

 ee
 c

 वग  1970-71  के  दौरान  चीनी  के  उत्पादन  की  1970-71  के  मौसम  में

 वार्षिक  स्थापित  22-7-71  तक  चीनी कार्य कर  रहे  चीनी

 कारखानों  की  संख्या  क्षमता  मी ०  उत्पादन

 eerie  entero  a
 टन

 वाला
 मी०  टन

 गर-सरकारी

 स्टाक  /

 211 सहकारी  समितियाँ  34.99  36.45

 सरकारी  0.98  0.87
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 उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  का  पुन रगे टन

 7122,  श्री  Gao  राधाकृष्णन  :  कया  कृषि  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के  पुनर्गठन  का  कार्यक्रम  गत  वर्ष  आरम्भ  किया  गया

 था  कौर  उसके  श्रन्तगत  अलाभप्रद  एककों  को  समाप्त  कर  दिया  गहरा  था  ;  कौर

 यदि  कार्यवाही  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  इस  प्रकार  पुनर्गठित  किये  गये  एककों

 की  संख्या  कितनी  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  मसें  उप मन्त्री  (sit  जगन्नाथ  :  श्र  राज्य  सरकारों

 ak  केन्द्रशासित  क्षेत्रों  से  wa  तक  प्राप्त  सुचना  के  झ्रनुसार  छः  राज्यों  कौर  एक  केन्द्रशासित  क्षेत्र

 में  प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के  सर्वेक्षण  किये  गये  हैं  ate  wer  पांच  राज्यों  में  वे

 किये  जा  रहे  हैं  ।  राज्यों  कौर  एक  केन्द्रशासित  क्षेत्र  में  181  प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी

 समितियां  तौर  दो  थोक  /  केन्द्रीय  सहकारी  भण्डारों  को  परिसमापन  के  श्रन्तगत  लाया  गया

 16  प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  को  पुनर्गठित  गया  है  कौर  थोक  भण्डारों  की  15

 भ्र लाभकर  शाखाश्रों  को  बन्द  किया  गया  है  ;  भ्रमण  राज्यों  कौर  केन्द्रशासित  क्षेत्रों  में  थी  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों  के  कार्यकरण  एवं  जीता  के  gare  करने  के  लिये  भी  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 एक  समान  पंचायत  विधि

 7123,  श्री  एस०  राधाकृष्णन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समस्त  देश  में  एक  समान  पंचायत  विधि  बनाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  जैसी  कि  सामुदायिक  बिकास  के  सम्बन्ध  में  परामर्शदात्री  परिषद  की

 1970  की  हुई  बैठक  में  सिफारिश  की  गई  थी  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  से  कार्यवाही  करने  के  क्या  कालरा  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 इस  बात  का  उल्लेख  किया  जाता  है  कि  सामुदायिक  विकास  सलाहाकार  परिषद  ने  1970

 की  भ्र पनी  बैठक  में  यह  सिफारिश  नहीं  की  थी  कि  समग्र  देश  के  लिए  एक  समान  पंचायत  विधान

 होना  चाहिये  ।  एक  सदस्य  ने  महसुस  किया  कि  देश  में  एक  समान  पंचायतीराज  विधान  होना

 चाहिये  |  बाद  में  सामुदायिक  विकास  ate  सहकारिता  न्रिभाग  की  संसद  सलाहकार  समिति  की

 28  1970  की  बैठक  में  एक  सदस्य  ने  यह  सुभाव  दिया  था  कि  विधानीय  श्रध्युपाय  ate

 निमित  किए  जाने  जिनके  द्वारा  पंचायती  राज  संस्थाओं  में  पर्याप्त  शक्तियाँ  तथा  संसाधन

 विनिहित  किये  ताकि  वे  लोकतन्त्रीय  विकेन्द्रीकरण  के  उप कररा  के  रूप  में  अपने  कार्यों  को

 प्रभावी  ढंग  से  कर  सके  इस  बारे  में  सदस्य  महिला  का  ध्यान  1968  में  हुए  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन

 की  इस  सिफारिश  की  ate  अरक्षित  किया  गया  था  कि  पंचायती  राज  को  लोकतन्त्रीय  faa

 करण  के  के  रूप  में  जारी  रखा  जाना  चाहिये  शौर  दो  स्तरीय  wear  तीन  स्तरीय ढांचे

 का  प्रइन  राज्यों की  मर्जी  पर  छोड़  देना  चाहिये  ।

 set  नहीं  उठता  |
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 nist  सें  जिला  सहकारी  fara  समितियों  को  रासायनिक

 उर्वरकों  का  आवंटन

 7124.  को  रामकृष्ण  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 ae  में  जिला  सहकारी  विपणन  समितियों  को  ऋण  एवं  माल  के  य्राघार  पर

 कितनी  कीमत  के  रासायनिक  उर्वरकों  का  झ्रावंटन  किया  गया  ;

 क्या  जिला  सहकारी  विपरीत  समितियों  जिन्हें  रसायन  उर्वरकों  का  अ्रावटन  किया

 गया  उनकी  कीमत  का  भुगतान  किया  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं  ?

 धनराशि  को  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  सरकार  को  उर्वरकों  के  दु विनियोग  के  बारे  में  जानकारी  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  cater  कया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उप सन् त्री  जगन्नाथ  :  से  सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  भ्र ौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  की

 7125.  श्र  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 कया  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  ने  अपनी  बकाया  मांगों  को  पुरा  करने  के  विरुद्ध

 प्रतीत  भारतीय  अभियान  चलाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि
 तो

 इस  भ्र संतोष को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है

 क्या  रियों  के  प्रतिनिधियों  से  इस  बारे  में  कोई  विचार  विमर्श  किया  गया  था  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  शार ०  के०  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  से  है  जो  कमंच।री  भविष्य  निधि  कौर  परिवार  पेंशन

 निधि  1952  के  अ्रधीन  स्थापित  किया  गया  है  कौर  इससे  भारत  सरकार  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  सुचित  किया  है  :  —

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  को  अ्रखिल  भारतीय  कमेंचारी।/भविप्य  निधि  कमेंचारी

 महासंघ  से  इस  प्रकार  की  किसी
 किये  वाही

 की  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 set  नहीं  उठता  ।

 महासंघ  की  9  मांगों  पर  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  ate  महासंघ  के  प्रतिनिधियों

 में  द्विपक्षीय  वातयिं  हुई  हैं  |  उसके  बाद  केन्द्रीय  न्यासी  बोड़ें  ने  इन  माँगों  की  जांच  करने  के  लिये
 एक  समिति  स्थापित  की  ।  समिति  की  ऐसी  सिफारिशों  पर  जो  बोर्ड  द्वारा  अ्रनुमोदित  हो  चुकी

 कार्यवाही  पुरुष  कर  दी  गई  है  ।  वेतन-मानों  ate  मकान  भत्ता  में  वृद्धि  सम्बन्धी  समिति

 की  सिफारिशें  बोर्ड  के  विचाराधीन हैं  ।

 10]
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 A  creage  of  land  under  afforestation  in  Bihar

 7126.  Shri  Jagannath  Mistra:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to
 state  .the  acreage  of  land  in  Bihar  particularly  in  North  Bihar,  likely  to  be  brought  under
 afforestation  under  Forest  development  scheme  during  the  Fourth  Plan  Period  ?

 Ihe  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Sher  Singh):  The  necess-

 ary  information  is  being  collected  from  the  State  Goverment  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  Lok  Sabha.

 द्रान्घ्न  प्रदेश  में  रामगिरी  सोना  रानों  में  खोज  सम्बन्धी  कार्य

 7127.  श्री  पी ०  गंगा  रेड्डी  :

 श्री  बाई०  ईश्वर  रेड्डी  :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झ्रान्घ्र  प्रदेश  में  समार्गिरि  सोना  खानों  की  खोज  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  पुनः

 ने  का  विचार  है  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  कार्य  कब  से  श्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ?

 इस्पात  झोर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दाह  नवाज  :  ake  :

 रामगिरी  स्वर्ण:खानों  को  स्वर्ण  के  उत्पादन  के  लिए  पुनः  चालू  किए  जाने  का  seq  इस  समय

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारियों  के  लिए  न्यूनतम  मंजूरी

 7128,  श्री  मरना
 थ  विद्यालंकार  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  छावनी  ats  कर्मचारियों  के  लिए  न्यूनतम  मजूरी  वर्ष  1962  में  न्यूनतम  वेतन

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  निर्धारित  की  गई  थी  ;

 क्यां  तब  से  श्री  तक  निरन्तर  अभ्यावेदन  देने  के  उपरान्त  भो  न्युनतम  मजूरी  frat

 रित  नहीं  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  कब  तक  मजूरी  की  दरों  का  पुनरीक्षण  किया  जाने  का  विचार  है
 ?

 श्रम  कौर  पूर्वांचल  मन्त्री  आर०  के०  ale  :  छावनी  बो

 कर्मचारियों  की  न्यूनतम  मजदूरी-दरें  1952  ate  1954  में  निर्धारित  की  गई  थीं  ।  न्यूनतम  मजदूरी

 1948  के  अन्तर्गत  att  कोई  पुनरीक्षण  नहीं  किया  गया  ।  1960  में  राष्ट्रीय

 औद्योगिक  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  कौर  13-5-1969  को  छावनी  बोर्डों  तथा  उनके  कर्मचारियों

 जिनका  प्रतिनिधित्व  अ्रखिलਂ  भारतीय  छावनी  ate  कर्मचारी  महासंघ  द्वारा  किया  के  बीच

 हुए  समझौते  द्वारा  मजदूरी-दरों  का  पुनरीक्षण  किया  गया  ।  इस  व्यवस्था  द्वारा  छावनी  बोर्डों  के

 कर्मचारियों  को
 सरकार  के  कर्मचारियों  के  तदनुरूपी  वर्गों  के  समान  बना  दिया  गया  है  ।

 1970  में  पुनरीक्षण  के  पंचाट  कौर  समझौते  द्वारा  पहले  से  ही  मजदूरी-दरों  में

 हुए  संशोधनों  को  ध्यान  में  रखते  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  मजदूरी की  न्यूनतम
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 Hta  x  य  1  गया दरों  में  संशोधन  i  |  wd  ग  नीचे  य  किय  द्  ba  |  है  ।

 चण्डीगढ़  में  निर्माण  कार्य  में  लगे  श्रमिकों  की  न्यू  नतम  मजदूरी

 7129.  श्री  अमरनाथ  विद्यालंकार  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भवन  निर्माण  उद्योग  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  के  लिये  चण्डीगढ़  प्रशासन  ने

 कोई  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  की  यदि  तो  इसे  राज  पत्र  में  किस  तारीख  को  प्रकाशित

 किया  शर  मजदूरी  की  निर्धारित  दरें  क्या  थीं  ?

 क्यां  सरकार  को  ऐसी  रिपोर्ट  मिली
 है

 कि  श्रमिक  विशेषतया  ठेकेदारों  के  अधीन

 काम  करने  वाले  श्रमिक  इस  कारण  क्षुब्ध  हैं  कि  उन्हें  पर्याप्त  यहां  तक  की  न्यूनतम

 निर्घारित  मजदूरी  भी  नहीं  दी  जा  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार है  ?

 श्रम  ate  पुनर्वास  मन्त्री  ato  के०  :  चण्डीगढ़  प्रशासन  ने  भवन

 निर्माण  उद्योग  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  नहीं  की  है  ।

 चण्डीगढ़  शासन  भूतपूर्व  पंजाब  सरकार  की  अधिसूचना  संख्या

 5706,  दिनांक  1  1960  के  श्रन्तर्गंत  निर्धारित  मजदूरी  दरों  को  मान  रहा  है  ।

 जी  नहीं  ।

 set  नहीं  उठता  ।

 मूंगफली  की  खली  को  कमो

 7130.  श्री  पी०  गंगा  रेड्डी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता है
 कि  हमारे  पूजन  के  लिये  खली  की  अत्यघिक  कमी  है  ;

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  मूंगफली  की  खली  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिये  कहा  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  :  खली  की  उपलब्धि  ate  विशेषकर

 देश  में  घुलनशील  निर्धारित  खली  घरेलू  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  मात्रा  में

 उपलब्ध  है  ;  घरेलू  खपत  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 तथा  :  देश  में  vent  at  श्रावव्यकता  सम्बन्धी  सभी  संबद्ध  बातों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  सरकार  द्वारा  खली  के  लिये  निर्यात  नीति  तैयार  की  जाती है  ।  इसी  संदर्भ  में  मुंगफली
 की

 खली  के
 निर्यात

 पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया गया  है  ।

 परिचय  बंगाल  के  रोजगार  कार्यालयों  में  पु  जीकृत  बेरोजगार

 7131.  श्री  सोमनाथ  चीजों  :  क्या  श्रम  site  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 किः

 वर्ष  1969,  1970  तथा  1971  में  क्रमशः  30  को  पश्चिम  बंगाल  के  रोजगार

 कार्यालयों  में  कितने  व्यक्तियों  ने  aga  नाम  दर्जे  कराये  थे  ,  कौर

 उपयु  क्त  प्रत्येक  वर्ष  में  कितने-कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिला  ?

 श्रम  झर  पुनर्वास  मन्त्री  कार  के०  कौर  उपलब्ध

 कारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण
 ee  a

 ay  में  30  जन  को  रोजगार  कार्यालयों  aq  में  नियुक्ति  सहायता

 के  चालू  रजिस्टरों  में  द्वि  व्यक्तियों  की  पाने  वाले

 संख्या

 2  3

 1969  4,44,016  23,270

 1970  5,31,925  20,404

 1971  7,45,889  8,897*

 पश्चिम  बंगाल  में  बन्द  किए  गये  कारखानों  तथा  औद्योगिक  संस्थान

 7132.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  नया  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  2  अप्रैल  तथा  30  1971  के  बीच  बन्द  होने  वाले  कारखानों

 तथा  औद्योगिक  संस्थानों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 इन  कारखानों  तथा  औद्योगिक  संस्थानों  के  बन्द  होने  से  कितने  श्रमिक  प्रभावित

 हुए ;
 ate

 क्या  कुछ  ऐसे  कारखाने  तथा  औद्योगिक  संस्थान  जो  इस  बीच  फिर  से  खोले  गये

 हैं  यदि  तो  कौर  इन  कारखानों  तथा  औद्योगिक  संस्थानों  में  कितने  कर्मचारी  काम

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  कार  के०  :  से  सुचना  THA  की

 जा  रही  है  भ्र ौर  प्राप्त  होने
 पर

 सदन
 की

 मेज
 पर

 रख
 दी  जायगी

 परिचय  बंगाल  से  बाहर  भेजे  गये  बंगला  देश  के  धर रा र्थी

 7133.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  श्रम  ate  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 परिचित  बंगाल  से  बाहर  भेजे  गये  बंगला  देश  के  शराबियों  की  संख्या  कितनी  है  :

 प्रौढ़

 क्या  कुछ  ऐसे  ware  जिन्हें  पश्चिमी  बंगाल  से  दूसरे  राज्यों  में  भेजा  गया  था

 पे  पगਂ भ्र  वे  फिर  से  पश्चिम  बंगाल  में  वापस  श्री  गये  हैं  अनार य  दि  तो  कितने
 ने

 ?

 *  जनवरी  से
 जून  1971,
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 pete  nee

 कप  प्रौढ़  पुनर्वास  सर
 ही  / हैं  (  श्री  ग्राम  के०  :  3-8-1971  तक  पश्चिम

 बंगाल  से  1,47,049  शीरानी  बाहर  भेजे  गये  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  से  बाहर  भेजने  के  उपरान्त  दारणधथियों  के  वापस  जाने  की  कोई

 सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 बंगला  देश  के  रारराधथियों  में  नाय  बच्चे

 7134.  थ्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  श्रम  शौर
 पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने ने  की  कपा  करेंगे  कि

 बंगलां  देश  के  दरबारियों में  18  वर्ष  से  कम  gh  ऐसे  कितने  श्रनाथ  बच्चे हैं
 जिनकी  देख-रेख  के  लिये  उनका  कोई  सम्बन्धी  अथवा  संरक्षक  नहीं  है  ;  कौर

 ऐसे  नवयुवक  शरणार्थियों  की  देख-रेख  के  लिए  सरकार  ने  क्या  व्यवस्था  की  है  ?

 भ्रम  शरीर  पुनर्वास  मन्त्रों  शार ०  के०  निरन्तर  दरबारियों  के

 भाग मन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शिविरों  में  रह  रहे  देख-रेख  के  लिए  कोई
 सम्बन्धी  भ्रमणा  संरक्षक  नहीं  की  संख्या  की  गणना  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 इन  शरणार्थियों  को  संस्कृति  कौर  सम्बन्धियों  के  अपने  ही  वातावरण  में

 रखने  के  ars  उन्हें  पूर्वी  बंगाल  से  शाये  aa  शरणार्थियों  के  साथ  शिविरों  में  रखा  जा

 रहा  है  ।

 इन  अनाथों  का  विशेष  ध्यान  रखने  के  लिये  हिदायतें  जारी  कर  दी  गई  हैं  six

 शिविरों  में  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  से  कहा  गया  है  कि  इनकी  are  विशेष  ध्यान  दें  ।

 बगला  देश  से  art  शरणार्थियों  की  राहत  के  लिए

 प्राप्त  सामग्री  को  हानि

 7135.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे
 कि

 :

 कया  सरकार  को  ऐसे  कोई  सम।चार  प्राप्त  हुए  हैं  कि-बंगला  देश  से  जाये  विस्थापितों
 की  राहत  के  लिये  प्राप्त  सामग्री  की  चोरी  चले  जाने  तथा  अन्य  कारणों  से  हानि  हुई  थी  :

 यदि  तो  किन-किन  वस्तु झ्र ों  की  हानि  हुई  थी  ate  उनकी  कीमत  कितनी  थी  ,

 राहत  सामग्री  की  उक्त  हानि  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  या

 करने  का  विचार है  ?

 श्रम  ale  पुनर्वास  मन्त्री  कार  -  Fo  :  कौर  जानकारी  राज्य

 सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  हैं  शौर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रिपोर्टों  के  परीक्षण  जिनकी  राज्य  सरकारों  शादी  से  प्रतीक्षा  उपयुक्त
 वाही  की  जायेगी  ।

 कृषि  में
 डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  शर  जिलों  में  कृषि  कालेजों  की  स्थापना

 7136.  श्री  पी०  गंगा  रेड्डी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  कृषि  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  aren  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही
 |

 (@)  यदि  तो  क्या  सरकार  प्रत्येक  जिले  में  कृषि  कालेज  नफर Vs ी
 पत  करने  के  बारे  में

 विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  हाई  स्कूल  स्तर  पर  कृषि  को  अनिवार्य  विषय  बनाने  के  बारे  में  विचार

 कर  रही है  ?

 क  ष  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  gouge  पी०  (®)  शौर  जी  नहीं  ।

 हाई  स्कूल  स्तर  पर  कृषि  को  श्रनिवायं  विषय  के  रूप  में  लागू  करने  का कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 केरल  में  कृषि  ate  बागवानी  के  लिए  कौटानुनाशक  arafiray  का  प्रयोग

 7137.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  कृषि  तथा  बागवानी  के  लिए  प्रतिवर्ष  औसतन  कितनी  कोटा शु नाशक
 रैलियों  का  प्रयोग  किया  जायेगा  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रष्गासाहेब  पी०  :  केरल  राज्य  में  वर्ष  1969-

 70  तथा  1970-71  में  विभिन्न  प्रकार  के  सुची करों  में  प्रयोग  की  गई  अनुमानित  मात्रा  निम्न

 प्रकार है  :  -

 1969-70  999  मीटरी  टन

 1970-71  2256  ,,  1.0

 -  oe
 सन्‌  1971-72  में  TSH  1,880  मीटरी टन  कीटनाशी  श्रौषघियों  के  प्रयोग  होने की

 सम्भावना है  ।  इन  मात्राओं  में  विभिन्न  प्रकार  के  29  रसायन  शामिल  हैं  |

 केरल  के  पैंतीस  क्षेत्रों  में  शरीयत  जल  स्रोतों  का  उपयोग

 करने  के  लिए  नलकूपों  का  लगाया  जाना

 7138.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा
 oot  करेंगे

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  केरल  के  cats  भूमिगत  जल  स्रोतों  की  हट्टी

 से  बड़े  सम्पन्न  हैं  ;  ate

 यदि  तो  इन  भूमिगत  जल  स्रोतों  का  उपयोग  करने  के  लिए  श्र  alae

 कप  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डोर  :  वर्ष  1957-58  के  दौरान  केन्द्रीय

 भूमिगत  जल  बोड़े  ने  क्वीन  तथा  श्रलीपे  के  जिलों  में  5  नलकूपों  का  वेदन  किया  ॥

 उनमें  से  केवल  एक  ही  नलकूप  सफल  रहा  ।  तब  से  केरल  में  कोई  समावेशी  कार्य  नहीं  किया  गया

 है  ।  केरल  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  भूमिगत जल  की  उपलब्धि  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  कोई
 प्रसारित  जानकारी  नहीं  है  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 केरल  सें  रासायनिक  sate  की  श्रावइयकता

 7139.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  कृषि  सम्बन्धी  रद्द  क्यों  के  लिए  प्रति  वर्ष  औसतन  कितनी  मात्रा  में

 रासायनिक  उर्वरकों  की  आवश्यकता  होंती  है  :  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  कौर  केरल

 राज्य  में  पिछले  3  वर्षों  में  रासायनिक  उर्वरकों  की  वार्षिक  औसत  खपत  27217  मीटरी  टन

 17,316  मीटरी  टन  कौर  17.748  मीटरी  टन  at  पोटाश

 रही  है

 राज्य  सरकार  ने  अनुमान  लगया  है  कि  उन्हें  1971-72  में  4500  मीटरी  टन  35000

 मीटरी  टन  कौर  35000  मीटरी  टन  नौ  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  यह

 तायें  देशी  उत्पादन प्रौढ़  आयात  से  पूरी
 की

 जायेगी
 |

 केरल  का  एयरो-मैगनेटिक  सर्वेक्षण

 7140.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 केरल  के  श्रौद्योगिक  विकास  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  ने  वहां  एयरो-मैगनेटिक

 सर्वेक्षण  कराया  है  ।

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ?

 इस्बात  पोर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  दा हु नवाज
 :  केन्द्रीय  सरकार

 ने  केरल  में  कोई  हलवाई-चुम्बकीय  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 इस  समय  केरल  में  हवाई  चुम्बकीय  सर्वेक्षण  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  के

 धीन  कोई प्रस्ताव नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  श्रम रोका  तथा  रूसी  फार्मों  के  साथ  Fea

 गये  करारों  के  परि रस स्वरूप  हैवी  ईन्जोनिर्या रग

 रांची  को  हुई  क्षति

 7141
 श्री  राजदेव  सिह  :  नया  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  हैवी  इंजीनियरिंग  की
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 rr  करते उपकरण  डिजाइन  तथा  उत्पादन  क्षमताओं  को  सुखद oe  TST  हेतु  उसकी  सहायता  सोवियत  जिप  रोमेज

 श्र  यूनाइटिड  इंजीनियरिंग  फर्मों के  साथ  किए  गए  दो  सहयोग  करारों  से  उक्त

 निगम  को  भारी  हानि  हुई  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  उक्त  करारों  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  है  जिससे  कि  करारों  पर  कमल

 करत ेसमझ  हानि  पहुंचाने  वाले  उपबन्धों  निष्य  प्  थी  sort  Forfa
 [ae  रक  रात  a

 ys
 अपने  प्र्नु सल द  बनाया

 जा  सक े?

 इस्पात  धर्य  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्तरी  शाह  नवाज  नहीं  ।

 नहीं  उठता

 परचम  बंगाल  में  दारण्पार्थी  शिविरों  में  नियुक्तियां

 7142.  श्री  दिनेश  भटटाचार्य

 डा०  सर दीदा  राय

 क्या  इस  ale  एनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  की  लोकतंत्रात्मक  मिली-जुली  सरकार  ने  भर्ती  के  सभी  नियमों

 का  उलंघन  करके  दरबारी  शिविरों  में  काम  करने  के  लिये  17,000  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की

 थी

 क्या  शीरानी  शिविरों  में  वास्तव  में  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों  की  की  तुलना

 में  रिक्त  स्थान  बहुत  कम  हैं

 क्या  परिचित  बंगाल  सरकार  के  भूतपूर्व-मुतु  मन्त्री  द्वारा  इस  मामले में  पुरी

 तरह  जांच  करने  की  हाल  ही  में  मांग  की  गई  है
 ;

 कौर

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 धम  शौर  पुनर्वास  स्त्री  कार  के०  :  कौर  लगभग  तीन  महीने

 की  अवधि  के  बंगला  देश  से  भारी  संख्या  50  लाख  से  भी  शरणार्थियों  के

 जाने  शिविरों  के  प्रशासन  की  जो  कि  शराबियों  के  लिए  स्थापित  किये  जा

 रहे  कौर  उन्हें  राशन  वितरण  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  बहुत  बड़ी  संख्या  में

 अस्थायी  आधार  पर  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  करना  श्रपरिहायं  हो  गया  ।  चू  कि  इन व्यक्तियों  को

 श्रभिलम्ब  art  पर  लगाना  था  इसलिए  विज्ञाप्तियों  के  माध्यम  से  सामान्य  भर्ती  की  प्रणाली  का

 भ्र पना ना  सुगम  नहीं  था  ।  लोक  तथ्यात्मक  मिली-जुली
 सरकार  द्वारा  स्थापित  की  गई  केबिनेट

 उप-समिति  इन  अस्थायी  पदों  की  भर्ती  के  लिए  20,000  व्यक्तियों  के  जो  समाज-सेवा

 के  इच्छ क  के  पैनल  का  श्रनुमोद  कर  दिया  था
 ।

 प्रत्येक  शिविर के
 लिये  आवश्यकता के

 सार  कर्मचारियों  की  वास्तविकनियुक्तियों  का  ara  जिला  प्राधिकारियों  को  सौंप  दिया  गया  था  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  जब  तक  उक्त  पैनल  में  से  7  से  हजार  व्यक्ति  नियुक्त  किये  जा

 108



 5  1971.  लिखित  उत्तर

 चुके  हैं  ।  प्रत्य  व्यक्तियों  को  जब  कभी  श्रावद्यकता  होगी  कौर  यदि  वे  उस  समय  उपलब्ध  हुए  तो

 नियुक्त  किया  जायेगा  |

 site  :  राजरानी  शिविरों  में  कर्मचारियों  की  weet  नियुक्ति  के  लिये  की  गई
 las

 व्यवस्थापकों  के  बारे  में  राजनीतिक  दलों  की  थ्रोट  a  विभिन्न  माँगे  प्राप्त  हुई  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  इंस  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  14  19  जुलाई  1971  को  जारी  किये  गये  प्रिये  दो

 प्रेस  नोटों  संलग्न  में  किया  है  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 817/71]

 रूई  की  शन्नो न्रडघकता  शौर  उसर  उत्पान

 7143,  श्री  ato  चित्ति  बाब  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रुई  की  श्रनुम।नित  आवश्यकता  कितनी हैं
 तथा  इसका  उत्पादन  कितना है  :  झ्र ौर

 इसकी  कितनी  कमी  है  शौर  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  रुई  के

 पर  कितना  व्यय  करायेगा  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झण्शासाहेब  पी  ०  :  (  a  )  आर  वर्ष  भर  में

 लगभग  68-70  लाख  रुई  की  गांठों  की  श्रावश्यकता  है  जिसमें  निर्यात  के  लिये  2.5  लाख  गांठें  कौर

 अम्बर  चर्खा  इरादी  के  लिये  एक  लाख  गाढे  भी  शामिल  हैं
 '

 अखिल  भारतीय  afr  अनुमान  के  अनुसार  वर्ष  1969-70  के  दौरान  देश  में  रुई

 का  उत्पादन  52.33  लाख  गाठें  गांठ  180  किलो  ग्राम  है  ।  वर्ष  1970-71  के  लिए

 इसी  प्रकार  की  जानकारी  कभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 रुई  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  रुई  के  चालू  1970-71  के  दौरान  130  करोड़

 रुपये  की  10.35  लाख गांठों के  आयात  के  लिये  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 श्रीमती  टं  बटरों  के  शुल्क  में  वृद्धि

 7145.  श्री  चित्ति  बाबू  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एस्कॉर्ट्स  लिमिटेड  के  भ्रध्यक्ष  ने  यह  सुभाव  है  कि  आयातित  ट्  पटरों ar

 शुल्क  30  प्रतिशत  से  बढाकर  60  प्रतिशत  कर  जाये  तथा  उनके
 द्वारा  निर्मित  ट् बटंरीं का का

 मुल्य  भी  बनाकर  2400  रुपये  कर  दिया  जाये  ;

 क्या  एस्कॉर्ट्स  ट्रैक्टरों  का  स्टाक  कारखाने  में  पर  व्यापारियों  के  पास  जमा  हो

 गया है  तथा  उनके  खरीदार  नहीं  हैं  ;

 क्या  स्टाक  के  इस  प्रकार  जमा  होने  का  कारण  एस्कार्ट  ट्रैक्टरों  की  किस्म  का

 घटिया  होना  है  ;  ौर

 यदि  तो  श्रायात  शुल्क  कौर  मूल्य  में  बृद्धि  करने  के  सुभाव  पर  सरकर  कीं  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  श्रष्णासहेब  पी०

 :  मेसी  एस्कार्ट स
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 लिमिटेड  ने  सुभाव  दिया  है  fe  श्रायातित  ट्रैक्टरों  का  शुल्क  30  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  60-70

 शत  कर  दिया  जाये  |  उन्होंने  यह  भी  अनुरोध  किया  है  कि  उपहार  योजना के
 शरीन  आयात  किये

 जाने  वाले  ट्रैक्टरों  पर  मौजू दा  आयात  शुल्क  हटा  दिया  जाये  ।  उन्होंने  कृषि  ट्र क्टर

 में  लगभग  1600  रुपये  की  वृद्धि  करने का  भी  अनुरोध  किया  है  |

 फैक्टरी  में  एस् को टें  का  कोई  स्टाक  इक्ट्ठा  नहीं  है  ।  परन्तु  उससे  एस०

 के०  डी०
 ।

 qYo  के०  डी०  पैक का  स्टाक  जा  सका
 |  इसका  कारण यह  है  कि

 लागत  लेखापालों  की  परीक्षा  पर  शभ्राधारित  मुल्यों  के  निर्धारण  के  बारे  में  विचार  किंया  जा  रहा

 एस्कोटेस  ने  लगभग  1,500  मशीनों  को  अस्थायी  मूल्यों  के  आधार  पर  बेच  दिया  है  ।

 सरकार  को  एस् कोट ों स  दि ट््क्ट ी रों  कोटि  में  किसी  प्रकार  की  गिरावट  art  के  बारे

 में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  कम्पनी  एक  सुधरे  हुए  नए  माडल  को  तैयार  कर  रही

 शीघ्रता  से  विलुप्त  होने  वाले  माडल  की  बिक्री  में  रुकावट  ar  गई  है  ।

 (=)  आयात  शुल्क  मौजूदा  शुल्क  जारी  रहेगा  |

 मृत्य  में  वृद्धि
 :

 सरकार  इस  मामले  में  विचार  कर  रही  है
 ।

 चौथी  योजना  के  दौरान  wea  संसाधनों  का  निवेश  ge  सर्वेक्षण

 7146.  श्री  के०के०  रामी  रेड्डी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अन्य  संसाधनों  के  निवेश-पुराण  सर्वेक्षण  द्वारा  चौथी  योजना  के  दौरान  राज्यवार

 कुल  कितने  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  जाना  है  तथा  कितने  क्षेत्र  का  श्री  तक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 कौर

 क्या  ares  प्रदेश  में  श्री  तक  सर्वेक्षण  किये  गये  क्षेत्र  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  पेदा  की

 गई  कौर  यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  west  शोर  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना के  दौरान

 संसाधन  निवेश पु वे  सर्वोक्षण  द्वारा  सर्वेक्षण  के  लिये  85,000  ay  किलोमीटर  क्षेत्र  का  चयन  किया

 गया
 जिसका

 राज्यवार
 ब्यौरा

 निम्नलिखित  है  :

 SH

 क्रम  राज्य  क्षेत्र  किलोमीटर )
 steeped

 1
 जम्मू  तथा  कश्मीर  10,000

 2  उत्तर  प्रदेश  5,000

 3,  बिहार  10,000

 4  मादा  राष्ट्र  20,000

 मध्य  प्रदेश  15,000

 6
 झाड़न  प्रदेश  15,000
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 लिखित  उत्तर
 [4

 1893
 नागल

 7  पश्चिम  बंगाल  4,000

 8  1,000 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह

 9  उड़ीसा  5,000

 see
 ALOE  विधि  के  दौरान  देश  के  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  तीव्र  तालिका

 कोथ  शुरु  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  विभिन्न  राज्यों  में  वन-क्षेत्र  का  व्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 ऋम  साया  राज्य  का  लाम  बग  किलोमीटर  में  क्षत्र

 rn ne  A  ट

 क़सम  तथा  मेघालय  24,670

 नागिन ड  2,630

 नेफा  48,620

 5,990 मणिपुर

 त्रिपुरा  6,350

 चौथी  पंचवर्षीय  at
 के

 प्रथम
 दो

 वर्षों  अर्थात  1969-70  1970-11
 के

 दौरान

 सर्वेक्षण  किया  गया  कुल  क्षेत्र  निम्न  प्रकार  है  :

 बक  eee  लए ee
 क्रम  संख्या  राज्य  का  नाम  क्षेत्र  वग  किलोमीटर  में

 re

 1
 जम्मू  तथा  काश्मीर  10,000

 2  श्रीनगर  प्रदेश  9,700

 3  11,300 महाराष्ट्र

 ज  आंकड़े  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  कौर  रिपोर्ट  लिखी  जा  रही  है  ।

 लपेटने  के  काम  जाने  वाले  कागज  के  उत्पादन  में  मिश्रित  दृढ़  काट

 को  उपायों  गीता  के  बारे  में  श्रनपंघान

 7147,  श्री  के०  Fo  रामी  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लपेटने  के  काम  खाने  वाले  कागज  के  निर्माता  में  aes  प्रदेश  के  मिश्रित  हृढ़काष्ट  कीउप

 के  बारे  में  देहरादून  स्थित  वन्य  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किये  गये  प्रयोगों  के  परिणाम

 निकले हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दोर  :  वन  अनुसंधान  संस्था नਂ  ौर  महाविद्यालय
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 देहरादून  ने  श्रात्श्र  प्रदेश  के  वनों  में  श्राम  तौर  पर  होते  वाली  निम्न  6  हृढ़काष्ट  किस्मों  के  गुट्टे  के

 बारे  में  खोज  की  है  |

 1,  जार्जिया  जाइलोकार्पा  ।

 पटेरोकापुस  मा  रुपिया  |

 3  टोमैटो  |

 4  पटेरोकापूंस  मरयूपियम  |

 गारुगा  पीना  |

 6  प्रोटियम  सिराटा  |

 खोज  से  पता  चला  है  कि  इन  6  हड़ काष्ठ ों  का  मिश्रण  रेपिंग  कागज  बनाते  के  लिए

 उपयोगी  है  ।

 पूर्वी  ate  पीवीसी  समुद्री  तटों  पर  मत्स्य  उद्योग  का  विकास

 7148.  श्री  के०  के०  रामी  रेड्डी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 1970-71  समुद्री  उत्पादों  का  कितना  उत्पादन  हुआ  है  ?

 मछली  पकड़ने  के  कितने  बन्दरगाह  हैं  शौर  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  समुद्री  तटों  पर  मछली

 पकड़ने  की  सभी  तरह  की  विद्युत  चालित  कितनी  नावें  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  हैं  ;

 समुद्री  उत्पादों  के  उत्पादन  के  लिए  पूर्वी-समुद्री  तट  का  उचित  रूप  से  उपयोग  में  न

 लाने  के  क्यां  कालरा  हैं  ;  कौर

 पूर्वी  शर  पश्चिमी  समुद्री  तटों  पर  कितनी  विकास  योजनायें  का  प्रस्ताव  किया  गया

 है  तथा  कितनी  योजनायें  पर  कार्य  हो  रहा  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  मछली  उत्पादन  के

 mins  कलेण्डर  वर्ष  के  आधार  पर  रखे  जाते  हैं  ate  नवीनतम  उपलब्ध  अकड़  वर्ष  1970  से

 सम्बद्ध  है  ।  at  1970  में  कुल  समुन्द्री  मछली  उत्पादन  10.75  लाख  मीटरी  टनਂ  था  जबकि

 वर्ष  1969  में  9.12  लाख  मीटरी  टन  था  ।  राज्यवार  eater  निम्न  प्रकार  ह
 a  ——

 राज्य/संध  शा  सित  क्षेत्र  समुद्री  मछली  उत्पादन

 1969  1970

 गुजरात  82248  89027

 2.
 महाराष्ट्र  168720  182070

 3.
 73597  114833
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 भ्रमित  1971
 लिखित  उत्तर

 केरल  293774  396733

 151876  149114 तमिलनाडु

 झालर  प्रदेश  77526  71976

 पश्चिमी  बंगाल  तथा  उड़ीसा  22299  31425

 गोवा  27559  28000

 9  .  लव का दीप  1193  1200

 10  पांडीचिरी  10637  10624

 11.  अन्दमान  412  400

 कुल  91184]  1075402

 af  या  पश्चिमी  समुद्री  aet  पर  पुणे  मछली  पकड़ने  के  बन्द  गाह  अभी

 तैयार  नहीं  किये  गये  हैं  ।  वर्तमान  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाह  सम्बन्धी  सुविधायें  carat

 तथा  रैम्पों  के  रूप  में  छोटे  पैमाने  पर  हैं  ।  इस  प्रकार  की  सुविधायें  पूर्वी  समुद्री  तट  पर  5  स्थानों

 पर  दौर  परिश्रमी  समुद्री  तट  पर  14  स्थानों  पर  प्रदान की  गई  है  ।  1.5  से  5  करोड़  रुपये  की

 लागत  से  बड़े  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाह  हैं  प्रत्येक  समुद्री  तट  समुद्री  तट

 पर  कोचीन  तथा  विभिन्न  कौर  पूर्वी  समुद्री  तट  पर  तथा

 पर  तीन-तीन  wat
 के  लिए  स्वीकृत की  गई  1  लाख  से  25  लाख  के  बीच  की  अनुमानित

 लागत  वाले  छोटे  बन्दरगाह  पश्चिमी  समुद्री  तट  पर  6  स्थानों  कौर  पूर्वी  समुद्री  तट  पर  2  स्थानों

 के  लिए  स्वीकृत किये  गये  हैं  ।  छोटे  पैमाने  की  सुविधा  यें  जिनमें  से  प्रत्येक  पर 1  लाख  रुपये  से

 कम  की  लागत  श्राती  है  पश्चिमी  समुद्री  तट  पर  44  स्थानों
 के  लिये  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 1971  के  wea  में
 पूर्वी  समुद्री

 तट  पर  1803  छोटे
 यंत्री कृत  नावें

 कौर  7  गहरे  समुद

 में
 मीन  हरण  ट्राली  कार्य  कर  रहे  थे  जबकि  पश्चिमी  नावें  ae  35  रहरे  समुद्र  में  मनहरण

 ट्राली  कार्य  कर  रहे  थे  ।

 (7)  तुलनात्मक  रूप  से  श्रमिक  ages  नावों  को  ठहराये  जाने  वाले  शरीक

 सुरक्षित  स्थानों  के  होने  ate  भिंगा  मछलियों  तथा  दशोलिंग  मछलियों  की  अधिकता  के  कारण

 पश्चिमी  समुद्री  तट  पर  मत्स्य की  विकास का  कार्य  अधिक  तेजी
 से  गया है  ।  फाइल

 हाइन्ज़  जो  भारत  में  पकड़ी  गई  कुल  मछलियों  का  लगभग  30  प्रतिशत  है  केवल  पश्चिमी  तट  पर

 पाई  जाती  है  ।  पूर्वी  समुद्री  तट  पर  पर्याप्त  संसाधन  मौजूद  हैं  कौर  इस  समुद्री  तट  पर  भी

 समुद्री  मत्स्य  को  विकसित  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 (a)  पूर्वी  तथा  पश्चिमी समुद्री  तटों  के  लिये  मछली  पकड़ने  के  स्वीकृत  बन्दरगाह  इस

 get  के  भाग  के  उत्तर  में  वर्जित
 कर

 लिए  गये  हैं
 ।

 बड़े  बन्दरगाहों  के  जो

 पूर्वी  समुद्री  तट  के  लिए  स्वीकृत  किये  जा  चुके  मछली  पकड़ने  के
 बंदरगाहों  के  विकास  के  लिए

 *
 समुद्री  तट  पर  7094  छोटी  यंत्रीकृत  ।
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 ean  arena  errs
 उपयुक्त  स्थान  पाने  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्लटन  से  सहायता  a  प्त  परियोजना  द्वारा  दोनों

 समुद्री  तटों  पर  सर्वेक्षण  किये  गये  हैं  ।  इन  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  के  आघार  पर  दोनों  समुद्री

 तटों  पर  भ्र ति रिक्त  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाह  प्रदान  किये  जाने  का  विचार  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पश्चिमी  समुद्री  तटों  पर  बम्बई  ale  कोचीन  में  ate  पूर्वी  समुद्री  तट

 पर  विशाखापटनम  तथा  तूतीकोरिन  में  समुद्री  संसाधनों  के  समन् वेषण  के  लिये  केन्द्र  स्थापित  किये
 गये

 {>
 हैं  पश्चिमी  समुद्री  तट  पर  चार  स्थानों  में  सनौर  पूर्वी  समुद्री  तट  पर  तीन  स्थानों  में  ्र  तरीका

 केन्द्र  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  बंगाल  की  खाड़ी  के  उत्तरी  भाग  जिसकी  ager  कम  खोज  की

 गई  है  समुद्री  संसाधनों  के  सर्वेक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  समस् वे बी  जहाज  के  बेड़े  का  सबसे

 बड़ा  जलयान  कलकत्ता  के  केन्द्रों  को  आवंटित  कर  दिया  गया  है  ।

 ने
 जैसा  कि  इस  seq  के  भाग  के  उत्तर  में वशात  है  पश्चिमी  समुद्री  तट  पर  चल

 कहीं  श्रमिक  है वाली  विद्युत  वाली  नावों  की  संख्या  पूर्वी  asst  तट  पर  चलने  वाली  नावों  से

 eta
 फिर  भी  यंत्रीकृत  मनहरण  पद्धति  पूर्वी  समुद्री  तट  पर  प्रगति  क  रही  gat  समुद्री  त

 की  गई  व्यवस्था
 राज्यों  की  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  सीन  हरण

 के  यंत्रीकरण  हेतु

 9  करोड़  रुपये  की  है  जबकि  पश्चिमी  समुद्री  तट  पर  10  करोड़  रुपये  की  व्यय  तथा  की  गई  है
 ।

 सरकार  द्वारा  पश्चिमी
 गहरे  समुद्र  में  मनहरण  यानों  के  परिचालकों  के  प्रशिक्षण

 के
 लिये  केन्द्रीय

 त  कर
 समुद्री  तट  पर  कौर  पूर्वी  समुद्री  तट  पर  एक-एक  यूनिट  स्थायी

 दिया गया  है

 इस्पात  कारखानों  के  लिये  तकनी  की-प्राणिक  व्यवहायंता  प्रतिवेदन  तेयार

 करने  के  लिए  गैर-सरकारी  सलाहाकार  कोर्स  नियुक्त  करना

 7149.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  इस्पात  she  खार  मन्त्री  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 ग्रीवा  भविष्य  में  निमित  होने  वाले
 क्या  सरकार  ने  पहले  से  कीमत  कारखानों

 कारखानों  के  सम्बन्ध  में  इस्पात  कारखानों  के  लिये  तकनीकी-ग्राफिक  व्यवहायेता  प्रतिवेदनों  को

 तैयार  करने  के  लिए  किसी  गैर-सरकारी  सलाहकार  फर  को  नियुक्त  किया  है  ;

 यदि  तो  गैर-सरकारी  सलाहकार  फर्म  को  यह  कार्य  देने  के  क्या  कारण  हैं  श्र

 उसे  किस  प्रकार  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ;  कौर

 इन  मामलों  से
 सम्बन्धित  तर्कों  at  दानें  क्या  हैं  ||

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शार  नवाज  :  हों  ।

 निजी  क्षेत्र  की  एक  सलाहकार  फर्मे  मैसेज  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  लि०  को

 हाल  ही  में  दो  तकनीकी-श्राथिक-शक्यता  प्रतिवेदन  dare  करने  का
 कार्य

 सौंपा  गया  एक

 विशाखापटनम  में  स्थापित  किया  जाने  वाला  20  लाख  टन  का  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखा  ता  तथा

 दूसरा  सेलम  में  .  स्थापित  किया  जाने  वाला  2,50,000  टन  का  विशेष  इस्पात  कारखाना ।  पहले

 1964  में  इसी  फर्म  ने  गोला-हाटों  क्षेत्र  में  एक  इस्पात  कारखाना  स्थापित  की

 हेतु  सरकार  के  लिए  एक  प्रारम्भिक  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  किया  था  ।  इस  सलाहकार
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 फर्म  को  काम  सौंपने  का  मुख्य  ऐसे  कामों  के  जिये  देश  में  उपलब्ध  विशेषज्ञों
 के

 कौशल  का

 यथा  सम्भव  उपयोग  करना  था  |

 मैसेज  एम ०  एन०  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  प्राइवेट  लि०  योजना  भ्रायोग  द्वारा

 शित  सरकारी  क्षेत्र  की  प्रायोजना ग्र ों  के  लिए  शक्यता  अध्ययन  नामक  पुस्तिका  में  वर्णित

 प्रदर्शन  के  सेलम  तथा  टीम  प्रायोजनाओं  के  लिये  तकनीकी-श्रारथिक-शाक्यता

 प्रतिवेदन  तैयार करने  को  कहा  गया  है  ।  सेलम  प्रायोजना  प्रतिवेदन  के  लिये  उन्हें  6  माह  का  समय

 दिया  गया है
 3  लाख  विशाखापटनम  प्रायोजना  के  लिये  9  माह  का  समय

 5  लाख  ।  गोवा  हार पट  क्षे  के  इस्पात  कारखाने  के  लिये  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  तैयार

 करने  के  लिए  उन्हें  2.5  लाख  रु  थे  दिये  गये  थे  |

 दुर्गापर  स्थित  fret  धातु  इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  में  त्रुटियां

 7150.  व्यालार  रवि  :  कया  इस्पात  कौर  खन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दुर्गापुर स्थित  मिश्र  धातु  इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  में  पाये  गये  दोषों  के  बारे

 में  जांच  करवाई गई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ;  भ्र

 इसके  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्ययाही  की  गई  है  ।

 इस्पात  शौर  खान  म  घ्राण  में  राज्य  शा  नवाज  :  से  हिन्दुस्तान

 स्टील  लि०  के  अध्यक्ष  द्वारा  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  कुछ  कमियों  की  एक  छोटे  से  सरकारी

 दल  ने  जांच  की  है  ।  इस  दल  की  रिपोर्टे  सिलने  के  बाद  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  द्वारा

 संचालकों  तथा  अपने  विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  आवश्यक  प्रत्युपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 गेर-सरकारो  सलाहकार  कम  हरा  बोकारों  इस्पात  कारखाने

 के  लिए  परियों  जन्नत  अधिवेशन  तेयार  करना

 7151.  श्री  व्यालार  रि  क्या  इस्पात  झ्र  घात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  गैर-सरकारी  सलाहकार  BH  द्वारा  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  लिये  तैयारी

 किये  गये  प्रारुप  परियोजना  प्रतिवेदन  को  रूस  ae  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  स्वीकार  कर  दिय

 है  att

 यदि  तो  उस  सलाहकार फर्म  के  विरुद्ध  ऐसी
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने के  कारण

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिससे  सरकार  को  हानि  हुई  है
 !

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दाहे  नवाज  :  नहीं  ।  एक

 द्वारा  तैयार  किये  गये  विस्तृत  परियोजना
 गैर-सरकारी  सलाहकार  फर्म  मेसी  दस्तूर  एण्ड  कृ ०

 प्रतिवेदन  का  अमरीका  द्वारा  स्वीकार  किये  जाने  का  प्रशन  ही  नहीं  क्योंकि  बोकारों  इस्पात

 कारखाने  के  मणि  में  सहायता  के  लिए  प्रक्रिया  सरकार  के  साथ  बातचीत  सफल  नहीं  हुई  थी  ।
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 विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  को  पुनः  तैयार  करते  समय  रूसी  संगठन  ने  मेसर्स  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी

 द्वारा  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  में  पहले  किये  गये  काम  का  पुरा-पुरा  लाभ  उठाया  |

 set  नहीं  उठता  ।

 mea  प्रदेश  में  भ-परीक्षण  के  लिए  चल  प्रयोगशाला यें

 7152.  श्री  वी  *  एस०  मूर्ति  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लाशों  द्वारा  कौन-कौन  से  क्षेत्रों  का श्ान्घ्  प्रदेश  में  भु-परीक्षण  को  चल  प्रयोग

 परीक्षण  किया  गया  है  ;

 श्रीमान  प्रदेश  में  ऐसी  कितनी  प्रयोगशाला  काग  कर  रही  है  ;  रोक

 उनके  क्या  परिणाम निकले  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  ग्रण्णा1साहिब  पी०  चल  yer  परिजन

 प्रयोगशाला  वेन  ने  हैदराबाद  जिले  के  राजेन्द्र  इब्राहिम पत नम  तथा  तन्दूर

 कायिक  विकास  खंड  क्षेत्रों  में  कौर  करीम  नगर  जिले  के  करीम  नगर  तथा  पेंडपल्‍ली  ब्लाकों  में

 aval
 की  मृदा  परीक्षण  सुविधायें  प्रदान की  हैं  ।  वे  आजकल यह  वेन  करनूल  जिले  के  करनूल

 तथा  नन्दी  कोटकुर  क्षेत्रों  में  बहु  फसली  प्रदर्शन  स्थलों  के  नमूनों  का  परीक्षण  करने  में  संलग्

 वर्तमान  में  meer  प्रदेश  में  एक  चल  मुदा  परीक्षण  प्रयोगशाला  बैनਂ  कार्य  कर  रही

 zt

 wat  तक  1706  gar  नमूनों  तथा  33  सिचाई  जल  नमूनों  का  परीक्षण  किया  गया

 है  शौर  कृषकों  को  सिफ़ारिशों  दी  गई  हैं  ;  1150  कृषक  इस  सेवा  से  लाभान्वित  हुये  हैं  ।

 are  प्रदेश  में  कृषि  सोसायटी  संघ

 7153.  श्री  ato  Tro  मति  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रान्घ्न  प्रदेश  ने  राज्य  स्तर  पर  एक  सोसाइटी  संघ  का  गठन  किय  है  :

 यदि  तो  इस  संघ  के  सदस्य  बनने  वाली  सहकारी  कृषि  सोसाइटियों  की  संख्या

 कितनी है  ;  कौर

 श्रभी  कौर  कितनी  सोसायटियां  इसमें  शामिल  होंगी  तथा  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के

 क्या  कारण हैं  ?

 कृषि  wart  सच्  सें  उप मन्त्री  जगन्नाथ  :  जी  नहीं  ।

 झोर  :  vet  नहीं  उठता  |
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 qat  समुद्र  तट  पर  म्छ्लो  पकड़ने  के  स्थानों  की  खोज  के  लिए  सर्वेक्ष ण

 7154,  श्री  ची  एस०  मूर्ति  :  क्या  कृ  ष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ते  के  लिए  केन्द्रीय  संगठन  ने  देश  के  पूर्वी  समुद्र  तट

 पर  मछली  पकड़ने  के  स्थानों  की  खोज  के  लिए  कोई  सर्वक्षण  किये  हैं  ;

 यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  कौर

 किस-किस  प्रकार  की  तथा  किस-फीस  जाति  की  मछलियां  उपलब्ध  है ं?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  म्ष्णा  area  पी०  :  भारत  के पूर्वी  तट  पर

 मछली  पकड़ने  के  स्थानों  की  खोज  करने  के  लिये  11,400  वर्ग  मील  समुद्र-तल  क्षेत्र  का  मुख्य  तौर

 पर  तल-भूमि  में  खींचने  के  जालों  द्वारा  समावेशी  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  प्रचालन  के  केन्द्र

 खापतनम  तथा  तुमको रिन  रहे  |

 कुडलोर  तथा  wale  काकीनाडा  ate  कालिंगपतनम

 पुरी  तथा  चान्दवाली  कौर  हुगली  नदी  के  मुहाने  के  निकट  के  कुछ  क्षेत्र

 तली  में  रहने  वाली  मछलियों  की  किस्मों  की  उपलब्धि  के  लिए  काफी  अच्छे  स्थान  पाये  गये  हैं  ।

 इन  क्षेत्रों  में  करती  घण्टा  पकड़ी  जाने  वाली  जो  कि  मछलियों  के  सम्भाव्य  भण्डार  को

 सूचक  100  किलोग्राम  से  1050  किलोग्राम  के  बीच  में  रही  हैं  ।

 उत्तरी  क्षेत्रों  में  पकड़ी  गई  मछलियों  की  प्रतिशतता  से  पता  चलता  है  कि  औसतन

 भींगा  मछली  2.22  कैट  फिदा  20.83  रेज  5.28  शार्क  तथा  aes

 7.78  विविध  अन्य  छोटी  मछलियां  56.39  प्रतिशत  भ्र ौर  विविघ  बड़ी  मछलियां  7.50

 प्रतिशत  पाई  गई  हैं  ।  दक्षिण  क्षेत्र  में  पकड़ी  गई  मछलियों  में  भिंगा  मछली  11.22

 स्पानिड्स  28.63  सिल्वर  विलेज  16.24  पोलीवेमिड्स  3.11  aa

 4.57  विविध  मछलियाँ  28.07  प्रतिशत  ate  are  तथा  रेज  13.16  प्रतिशत  पाई  गई  ।

 कोचीन  में  भारत-नावें  परियोजना  तथा  उसी  प्रकार  की  nea  परियोजनाओं

 7155,  श्री  ato  एस०  कमाती  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  स्थित  भारत-नौवें  परियोजना  की  शर्तें  क्या  हैं  ;

 क्यो  किसी  अन्य  देव  ने  ऐसी  परियोजना  स्थापित  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  उसकी  शर्तें  क्या  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  भारत  में

 उद्योग  विकास  की  भारत-नार्वे  संयुक्त  भारत  सरकार  तथा  नावें  सरकार  के

 मध्य  हुए  करार  पर  आघारित  जिस  पर  17-10-1952  को  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  कौर  पूरक

 करारों  पर  1953,  1956  तथा  1961  हस्ताक्षर  किये  गये  1967  से  श  31,  1972
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 तक  की  पांच  वर्ष  की  अ्रवर्घि  तक  परि ॥ इ  जना  के  feat  कलापों at  बढ़ाने के  लिये  मार्चे  17,

 1967  में  एक  नये  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  ।

 यह  परियोजना  निम्नलिखित
 रद्द  क्यों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थापित  की  गई  थी  —

 (1)  उन्नत  मीन-ग्रहण  प्रणालियों  तथा  मछलियों  के  दक्षिण  वितरण  का  प्रारम्भ  कर

 को  बढ़ाते  से  मधु  ओं  के  जीवन-स्तर  को  बनाने  ;  तथा

 (2)  मछूवों  के  स्वास्थ्य  के  सुधार

 प्रवृत ८  नवीनतम  पूरक  करार  के  मुख्य  उद्देश्य  ये  हैं  कि  भारत  सरकार  तथा  नावें  सरकार

 संयुक्त  रूप  से  निम्नलिखित  कार्यों  को  हाथ  में  लेगी  1961  के  पूरक  करार  के  अन्तर्गत  प्रारम्भ

 किये गये  निर्माण  are  को  पुरा  करना  तट दूर  तथा  गहन  समुद्र  समावेशी  मीन-ग्रहण

 तट  तथा  समुद्र  पर  आधुनिक  तकनौलोजी  का  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  तथा  प्रदर्शन  जलयानों

 तथा  तट  पर  लगने  के  लिये  मशीनरी  तथा  उपकरण  की  उपलब्धि  ।  करार  के  अनुसार  स्लिपवे

 एर्नाकुलम  मीन  चूर्ण  संयंत्र  प्रचलित  कंकरीट  निर्माण  घाट  कन्नानोर

 नौका  निर्माण  aré  शादी  जैसे  निर्माण  कार्य  उत्तरदायित्व  भारत  सरकार  का  है  ।

 लेकिन  इन  कायों  के  लिये  मशीनरी  तथा  उपकरण  नाव  सरकार  द्वारा  सप्लाई  किये  जाने  हैं  ।

 यह  भी  निर्दिष्ट  किया  गया  है  कि  परियोजना  को  भारतीय  मीन-उद्योग  के  विकास  के  लिये

 अपेक्षित  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  भी  करनी  है  ।  भारतीय  सहयोगियों  तथा

 कार्मिकों  को  अधिक  से  अधिक  ard,  1972  तक  सब  संचालानात्मक  एवं  परामर्शदात्री

 कार्यों  को  हाथ  में  लेने  के  योग्य  बताने  के  लिये  नावं  के  भारतीय  कार्मिकों  को  अपने

 व्यवसाय  एवं  व्यापार  की  तकनीकों  तथा  पत्तियों  में  प्रशिक्षण  देंगे  ।

 भारत  सरकार  को  भारतीय  भूमि  के  भारत

 में  उपलब्ध  उपभोग  योग्य  समस्त  श्रावित  होने  वाला  व्यय  तथा  नावें  के  कार्मिकों  के  लिये

 पर्याप्त  श्रीवास  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  नावें  सरकार  को  नार्थ  मशीनरी

 तथा  भारत  में  उपलब्ध  न  होने  दिली  अन्य  मद्दे  शौर  अतिरिक्त  पुर्जे  तथा

 मीन-उद्योग  की  अन्य  मदों  की  उपलब्धि  एवं  भारतीय  मीन-ग्रहण  उद्योग  के  विकास  को  बढ़ाने

 के  लिये  तट  संस्थापन  के  सम्बन्ध  में  ऋण  सहित  नावें  का  कुल  योगदान  400  लाख  नावें  क्रेनें

 4.2  करोड़  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  शर्तों  में  यह  भी  निर्दिष्ट  किया  गया  है  कि

 1967  के  पूरक  करार  के  अन्तर्गत  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  की  नार्गेजिमन  एजेन्सी  द्वारा  खरीदी  गई

 तथा  भारत  में  लाई  गई  मदें  भारत  सरकार  की  सम्पत्ति  लेकिन  इन  मदों  के  रख-रखाव

 तथा  उपयोग  के  लिये  नार्वे  के  निदेशक  की  तकनीकी  सलाह  प्राप्त  की  जानी  चाहिये  |

 वर्तमान  पूरक  करार  के  अ्रन्तगंत  1968  में  हस्ताक्षर  किये  गये  पर  करार  में

 पूरक  करार  में  निर्दिष्ट  420  लाख  रुपये  में  ऋण  के  रूप  में  157.5  लाख  रुपये  की  एक

 धन
 राशि  की  व्यवस्था  है  ।  समय  समय  पर  लिये  गये  तथा  बकाया  ऋण  की

 धन  राशि  पर

 प्रति  वर्ष
 2  प्रतिशत ब्याज  है  |

 ब्याज़  प्रति  aw  1 SHIM  Aid  नन  t  ज़बर METETNT  पूछा Aa  1  जुलाई  को  सदा  किया  जा
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 था  नि

 रहा  है  ।  मूलधन  को  1-1-74  से  31-12-93  के  अन्त  तक
 1

 जनवरी  तथा  1  जुलाई  को

 वार्षिक  के  रूप  में  yar  किया  जाना  है  ।  ऋण  का  उपयोग  उपकरण  तथा  अतिरिक्त

 पुर्जों  एवं  जलयानों  के  लिये  wear  मदों  की  उपलब्धि  तथा  भारतीय  सीन-ग्रहण  उद्योग  को  बढ़ाने

 के  हेतु  तट  संस्थानों  के  लिये  किया  जायेगा  ।

 तथा  :  भारत  नाचने  परियोजना  की  पद्धतियों  के  आधार  पर  अन्य  परियोजना

 की  स्थापना  के  लिये  किसी  अरन्य  देश  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  है  ।

 छन्द  प्रदेश  में  सरकारो  क्षेत्र  में  गहरे  समुद्र  सें  मानीं  पकड़ने  के  उपाय

 स्थापित  करना

 7156.  श्री  ato  एस०  ata  :  बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीनगर  प्रदेश  सरकार  ने  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र

 का  उपक्रम  स्थापित  करने  में  केन्द्रीय  का  अनुरोध  किया  हैं  ij

 इसके  लिये  frat  ऋण  ate  श्राथिक  सहायता  की  मांग  की  गई  है  ;  कौर

 ऐसे  कितने  केन्द्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  से  :  अ्रान्घ्न  प्रदेश

 सरकार ने  गहरे  समुद्र  में  मनहरण  के  लिये  एक  सावंजनिक  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  के  लिये  कोई  अनुरोध  नहीं  किया  है  ।  राज्य  में  3  केन्द्रों
 पर  समुद्री  मीन  उद्योग

 के  विकास  के  लिये  नाते  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  अनुरोध  किया  गया  है  ।  कोई  सरकार

 सहायता  या
 ऋण  नहीं  माँगे  गये  हैं  ।

 Irregularities  in  Central  Desert  Research  Institute

 7157.  Shri  Sharma  Will  tte  Minister  of  Agriculture  te  pleased  to

 state  १:

 (a)  Whether  charges  of  serious  have  been  leveiled  against  the  Central

 Research
 Institute  ;

 (b)  Whether  any  investigation  has  teen  made  into  these  charges  ई  and

 (c)  if  so,  the  results  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in'the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):

 (a)  &  (b)  :  The  Central  Bureau  of  Investigation  conducted  a  prelimin  al y arv  fa  rs
 t  finding  enquiry

 at  the  Central  Arid  Zone  Research  Institute,  Jodhpur.  The  allegations  are  subject
 matter

 of  further  enquiry.

 (c)  The  findings  will  be  known  only  after  the  investigation  referred  to  above  has

 been  concluded.

 Reoictered  Organicaiiansc  of  atlwauvu  Wa
 ६.  ट  15.0  6६.:1  ६.६६  VT  हवा  1515८  ods  चय  ह क  alway  Workers

 pleased  to  state  :

 7158.  Shri  Onkar  Lal  Berwa :  Will  the  Minister  of  Labour  and  प्
 ehabilitation

 be
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 (a)  the  number  of  organisations  of  Railway  workers  registered  by  the  Labour  Organ-
 jsation  Department  up  to  December,  1970;

 (b)  Whether  it  is  compulsory  for  registered  labour  organisations  to  send  to  the  Regi-
 stration  Department  the  yearly  details  alongwith  the  number  of  members  and  the  list  of

 office-bearers  of  the  organisation  every  year;  and

 (c)  it  so,  the  names  of  the  labour  organisations  registered,  the  number  of  members  of

 each  organisation  and  the  names  and  duties  of  the  President  and  secretaries  and  thereof  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  R.  K.  Khadilkar)  :  (a)  and  (c)  :  Infor-
 matlon  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  House  on  its  receipt.

 (b)  :  The  registered  Trade  Unions  are  required,  under  section  28  of  the  Trade  Unions

 Act,  1926  to  send  annual  returns  to  the  Registrar  of  Trade  Unions  containing  details

 regarding  receipts  and  expenditure,  duly  awaited,  their  assets,  liabilities,  changes  of  office
 bearers  and  uptodate  copy  of  the  rules  of  the  union,

 श्रीनगर  प्रदेश  कौर  महाराष्ट्र  में  सहकारी  चीनी  मिलों  के  निर्माण  के  लिए  लोहा

 श्र  इस्पात  का  ध्रावंटन

 7659.  श्री  के०  सुर्य नारायण  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 आंध्र  प्रदेश  ate  महाराष्ट्र  में  कितनी  सहकारी  समितियों  ने  सहकारी  चीनी  मिलों

 के  निर्माण  हेतु  गत  तीन  वर्षों  से  श्री  तक  लोहा  भ्र  इस्पात  का  आबंटन  करने  के  लिये  आवेदन

 किया  भ्र ौर

 लोहा  कौर  इस्पात  की  कितनी  मात्रा  के  लिये  श्रावेदन
 किया  गया

 था  art  कितना

 आबंटन  किया  गया  है  तथा  प्रत्येक  मिल  को  वस्तुतः  कितनी  मात्रा  में  सप्लाई  की  गई  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  शाहनवाज  :  कौर  :

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  हैऔर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  यन्त्रीकरण

 7160.  श्री  राजा  कल करी  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  उपक्रम  ने  यन्त्रीकरण  के  बारे  में  विशेष  समिति  की

 रिपोर्ट  विचाराधीन  होने  की  स्थिति  में  ही  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  से  विचारविमर्श  करके

 लिपिक-कार्य  तथा  wea  रोजमर्रा  के  सामान्य  कायें  के  लिये  कम्प्यूटर  प्रणाली  आरम्भ  करने  की

 भ्र नुम ति  प्राप्त  करली

 यदि  तो  ऐसे  उपक्रमों  के  कया  नाम है
 तथा  तत्सम्बन्धी  शर्तें  शादी  क्या

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अपने
 ग  र  >

 कार्यालयों  में  लिपिक  कार्य  तथा  अन्य  रोज  सामान्य  काय  के  लिये
 कम्प्यूटर  प्रणाली  आरम्भ

 से  पुर्व  श्रम  शौर  पुनर्वास  मंत्रालय  की  झ्र नुम ति  मांगी  at
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 यदि  तो  इन  दो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विरुद्ध  सरकार  क्या  कार्यवाही

 करना  चाहती
 है  ?

 शन  ate  पुनर्वास  मंत्रो  आकर  के०  :  जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं
 उठता  |

 जी  नहीं  ।

 इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 Survey  for  Non-ferrous,  Ferrous  Metals  &  Mineral  Fertilizers  in  Rajasthan.

 7162.  ShriM.C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state

 the  names  of  the  places  in  Rajasthan  where  survey  has  heen  conducted  to  explore  the  possi-
 bilitics  of  non.ferrous,  ferrous  metals  and  mineral  fertilizers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Shah  Nawaz  Khan)  :  A

 statement  showing  the  names  of  the  places  in  Rajasthan  where  survey  has  been  conducted
 to  explore  the  possibilities  of  non-ferrous,  ferrous  and  mineral  fertilizers  is  laid  on

 the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Li  rary  See.  No.  L  T  818/71]

 Diamond  Mines  fn  Rajasthan

 7163.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  diamond  mines  have  been  located  in  the  area  falling  be:ween  Udaipur
 and  Ajmer  districts  of  Rajasthan  ;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  in  the  exploitation  of  the  said  diamond  mines  by  the

 National  Mineral  Development  Corporation  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Shah  Nawaz  Khan)  :  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Underground  Water  Divisions  and  एपपतत'छ्टा0 शापती  Water  District  Units

 7164.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  द

 (a)  The  number  of  Underground  Water  Divisions  and  Underground  Water  District

 Units  for  survey  of  underground  water  functioning  throughout  the  country  ;

 (b)  The  fresh  surveys  made  in  1970  in  regard  to  fixing  targets  of  water  supply  for

 military,  industrial  and  agricultural  purposes  in  the  country,  and

 (c)  The  conclusions  reached  in  regard  to  underground  water  in  Luni  valley  in  Rajas-

 than  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Under

 the  Central  Ground  Water  Board,  there  are  five  Divisions  located  at  Ahmedabad,  Ambala,

 Varanasi,  Madras  and  Ranchi  with  five  to  six  drilling  units  urder  each  Division  function.

 ing  throughout  the  country.  In  addition,  three  projects  have  also  been  taken  up.
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 (b)  The  primary  function  of  the  Board  is  to  assess  the  underground  water  potential
 for  the  purpose  of  irrigation.  During  the  year  1970-71,  the  Board  has  in  all  constructed
 266  tubewells  mostly  for  agricultural  purposes.  However,  of  these  266,  three  production
 tubewells  were  for  the  Ministry  of  Defence  and  one  for  an  industry.

 (c)  Under  the  UNDP  (SF)  Project  which  has  been  completed  by  March,  1971,  detailed

 quantitative  assessment  of  the  ground  water  resources  of  the  four  areas  i.e.,  Lathi  basin

 (Jaisalmer)  Borunda  (Jcdkzur),  Doli-Jhanwar—Pal  (Jodhpur)  and  Jalore  was  made  in

 addition  to  a  general  reconnaissance  survey  of  an  area  of  about  23,600  sq.  miles  of  Western

 Rajasthan.  No  estimate  was  made  of  the  potential  of  the  alluvium  near  the  river  Luni  and
 this  would  require  a  separate  study.  There  does,  however,  appear  to  be  considerable  poten-
 tial  for  the  development  of  ground  water  in  this  alluvium.

 इसरो  कामरूप  में  अकाल  की  स्थिति

 7165,  श्री  सत्लिकाज न
 :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तरी  कामरूप  के  विस्तृत  क्षेत्रों  में  अकाल  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  शौर  कुछ

 व्यक्ति  वहाँ  पर  भूख  से  मर  गये

 अकालग्रस्त  कुल  जनसंख्या  कितनी

 इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  कौर

 इन  क्षेत्रों  का  आर्थिक  दृष्टि  से  उद्धार  करने  के  लिये  सरकार  की  दीर्घकालीन  योजना

 कया है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अ्रण्ताताहिब  पी०  :  कौर  .  झ्र सम

 में  किसी  क्षेत्र  को  परकाल  से  प्रभावित  क्षेत्र  घोषित  नहीं  fear  गया  है  ।  उत्तरी

 नलवाड़ी  तथा  मंगलदाई  सब-डिवीजनों  के  अधिकांश  क्षेत्रों  में  सुखे  की  स्थिति  बनी  हुई

 है  ।  राज्य  सरकार  से  भुखमरी  से  मृत्यु  के  बारे  में  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  |

 (7)  site  :  राज्य  सरकार  ने  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  टैस्ट  राहत  शुरू

 मुफ्त  सहयता  देने  शौर  उचित  मुल्य  की  दुकानें  खोलने  जैसे  प्रावश्यकਂ  राहत  उपाय  गुरू  किये

 1.00  लाख  रुपये  की  लागत  की  पौद  वितरण  के  लिये  उगाई  जा  रही  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  यथा  सम्भव  सिंचाई  के  लिये  पानी  देने  के  थी  प्रबन्ध  किये  हैं  कौर  इस

 प्रयोजन  के  लिये  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  292  बिजली  के  पम्प  चालू  किये  हैं  ।  प्रभावित  क्षेत्रों  में

 सिचाई  के  लिए  पानी  देने  के  लिये  गहरे  |  उथले  नलकूप  लगाते  का  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  |

 असम  में  सुखे  की  स्थिति  का  स्थल  पर  अध्ययन  करने  ता  सुखा  सहायता  उपायों  के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  देने  के  प्रयोजन  के  लिए  पैसे  की  आवश्यकताओं  का  जायजा  लेने  के  लिये

 रियों  का  एक  केन्द्रीय  अध्याय  दल  भेजने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 वनस्पति  के  मूल्यों  का  पुनरीक्षण

 7166.  श्री  ज्योतिर्मय  वसु  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वनस्पति  के  मुल्यों  का  कितने  समय  के  बाद  पुनरीक्षण  किया  है  ,
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 हान

 क्या  उसके  लिये  लागत  लेखा  परीक्षण  पद्धति  रोक

 यदि  तो  उत्तरी  क्या  कारण  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  बोर  :  प्रत्येक  पखवाड़े  में  वनस्पति  के

 मूल्यों  की  समीक्षा  की  जाती  है  कौर  जब  कभी  श्रादप्यक  सभा  जाता  है  उनमें  संशोधन  किया

 जाता  है  ।

 अ्रधिसुचित  मूल्यों  में  विधायक  ग्न्य  अनुमेय  wa  वित्त  मंत्रालय  की  लागत

 लेखा  शाखा  द्वारा  कारखानों  के  खातों  की  स्थल  पर  की  गई  जांच  के  rare  पर  दिये  जाते  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Inclusion  of  Construction  of  Primary  School  Buildings  Under  Crash

 Programme  for  Rural  Employment

 7167.  Shri  Singh  :  will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  include  construction  of  primary  school

 buildings  in  the  crash  programme  for  removel  of  rura  unemployment;  and

 (0)  whether  Government  propose  to  charge  labour  0081.  under  this  programme,
 if  the  rural  people  are  willing  to  provide  material  for  the  construction  of  primary  school

 buildings  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agricu)ture  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  and
 (b)  :  The  matter  is  under  consideration.

 ag  राज्यों  को  चावल  निर्यात  करते  समय  पकड़े  गये  व्यक्ति

 7168.  श्री  के ०  सुर्यंनारायण  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गोदावरी  wiz  कितना  जिलों  के  कुछ  व्यापारी  अन्य  राज्यों  को  टूटे  चावल  के

 स्थान  पर  चावल  का  निर्यात  करते  हुए  पकड़े  गये  कौर

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गये  भर  झ्र धि कारियों  द्वारा  कितनी  मात्रा  कब्जे  में

 की  गई  कौर  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  all  श्रण्णासाहिब  पी०  fired  (7) )  1971  में

 श्रीनगर  प्रदेश  के  सतकंता  सेल  ने  नेल्लोर  जिले  में
 वित्त  रागुन्ता  तथा  गुजर  रेलवे  स्टेशनों  पर  चावल

 नक में  34  रेलवे  वैगनों  को  पकड़ा  जिन्हें  पश्चिमी  गोदावरी  जिले  के  कुछ  व्यापारियों  ने  काली  Gy
 केरल  को  टोटा  चावल  के  रूप  में  चावल  निर्यात  कंपा  था  ।  उन्हें  टोटा  चावल  का  निर्यात  करने

 के  लिए  परमिट  जारी  किया  गया  था  ।

 वैगनों  के  साथ  किसी  भी  व्यक्ति  को  नहीं  पकड़ा  गया  था  |  लगभग  16,000  क्विंटल

 चावल  पकड़ा  गया  था  |  कुछ  सिविल  रसद  जिन्होंने  ws  प्रमाण-पत्र

 जारी  किए  थे  ate  रेलवे  के  जिन्होंने  टोटा  चावल  के  निर्यात  के  लिये  जारी  किये

 गये  परमिटों  के  watt  चावल  के  परिवहन  की  अनुमति  दी
 के  विरुद्ध  उचित  नियंत्रण

 भ्रादेशों  तथा  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  420  कौर  के  श्रन्तगंत  मामले  दर्ज  किए  गए

 पकड़े  गए  चावल  को  जब्त  करने  के  लिए  जिला  राजस्व  नेल्लोर  के  सम्  पुख
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 ना

 वाही  शुरू  भी  हो  चुकी  है  ।  कुछेक  थि उगन पों  से  चावल  के  लिये  गये  नमूनों  का  विश्लेषण  करने  पर

 मालूम  हु  कि  हते  साबुत  चावल  श  कौर  न  कि  टोटा  चावल  था  ।  अनघ  प्रदेश  सरकार  के

 सतकंता  सेल  द्वारा  आगे  जांच  की  जा  रही  है  |  कभी  तक  किसी  को  गिरफ्तार  नहीं  किया

 गया

 Merger  of  and  E.  P.  F.  Schemes

 7169.  Shri  M.  C.  Daga  :  will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  te  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Study  Team  appointed  in  1969  to  coordinate  sccial  security
 schemes  has  stated  in  its  report  that  the  Employees  State  Insurance  Scheme  ard  Employees
 Provident  Fund  Scheme  may  be  merged  together;  and

 (b)  the  total  number  of  employees  covered  undcr  the  Employeens  siate  Inst  rance
 Scheme  at  the  beginning  of  1971  ard  tte  numter  of  Employees  State  Insurance  Centres

 functionirg  at  present  for  the  tenefit  of  the  employees  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  R.  K.  Khadilkar)  :  (a)  :  Yes.

 (b)  :  The  total  uumter  of  employees  covered  under  the  Employees  state  Insurance

 Scheme  as  at  the  Leginning  of  the  year  is  36,  86,  100  and  the  number  of  centres  funciioning

 at  present  is  3°30.

 दिल्‍ली  दुर  योजना  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  राजपत्रित  अधिकारी

 7170.  श्री  ही०  सोहन  लाल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों के
 राजपत्रित  अधिकारियों

 की  संख्या  अपेक्षित  प्रतिशतता  से  बहुत  कम  है  ;

 यदि  तो  उनकी  प्रतिशतता  क्या  रोक

 इस  संतुलन  केदार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहिब  पी०  और
 :

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  आरक्षित  श्रेणी
 1

 तथा  11.0  के  राजपत्रित  पदों  के  लिए

 निर्धारित  प्रतिशतता  के  अनुसार  इन  जातियों  के  लगभग  7  पद  भरे  जाने  हैं  ।  इनमें  से  ऐसे

 उम्मीदवारों  से  4  पद  भरे  गये  हैं  ।  इस  प्रकार  यह  कमी  लगभग  45  प्रतिश्त  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  समस्त  पद  पर  आरक्षित  रिक्तियों

 के  रप  में  विज्ञापित  किये  जाते  है  परन्तु  सदैव  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  होने  के  कालरा  मे

 रिक्तियां  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  आगामी  वर्षों  में  भरने  के  लिए  छोड़  दी  जाती  है  ।

 देना  के  शरणार्थियों  में  सहायता  कार्य  कर  रही  विदेशो  एजेंसियों  को  भारत

 से  चले  जाने  का  नोटिस

 7171.  श्री  सी०  के ०  चन्द्र पन्त  :  [२2021  श्रम  शौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 क्या  सरकार  ने  बंगला  देश  के  शराबियों  में  ary  कर  रही  कुछ  विदेशी  एजेंसियों

 को  बंगला  देना में  नन  oa CO Dea | soy  कार  कलापों  को  छोड़  कर  एक  मास  के  भीतर  भारत  छोड़  कर  चले  जाने

 को  कहा
 है

 यदि  तो  उन  एजेंसियों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  उनकी  गतिविधियां  किस  प्रकार  की

 भ्र ौर

 सरकार  के  इस  विनिश्चय  के  कया  करर  है
 ?

 श्री  शर  पुनर्वास  मंत्री  कार  के०  :  से  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  प्रौढ़  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी ।

 हिल  रिप्पेरा  टी  ए  सगर तल्ला

 7172.  श्री  बीरेन  दत्त  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिल  टिप्पेरा  टी
 श्रगरतलला  का  मुख्यालय  इस  समय  कहाँ  पर

 स्थित  है  :

 उक्त  चाय  बागान  में  कितने  कर्मचारी

 पंजीकृत  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी

 कितने  श्रमिकों  की  छंटनी  की  कौर

 क्या  सेवा  से  छंटनी  किए  गए  श्रमिकों  को  कोई  सहायता  दी  जाती  है  ?

 श्रम  शौर  पुनर्वास  मंत्री  arco  के०  :  से  :  अपेक्षित  सुचना

 त्रिपुरा  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  वह  यथा  समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 संरचनात्मक  इस्पात  का  निर्यात

 7173.  श्री  सी०  सी०  देसाई  :  कया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  संरचनात्मक  इस्पात  जसे  कोणों  का  भारत  से  निर्यात  होता  है
 ्र  यदि  तो  ae  1971-72  में  कितने  टन  माल  के  निर्यात  का  ठेका  प्राप्त

 कया  इंजीनियरिंग  तथा  मशीन  निर्माण  उद्योगों  को  ऐसे  संरचनात्मक  इस्पात  की

 भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा है  ;  श्र

 इंजीनियरिंग  उद्योग  की  संरचनात्मक  इस्पात  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  सूत्रों  (  पण  शाहनवाज़  :  हां  ।  कितने

 टन  माल  के  लिए  करार  किये  गये  हैं  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटलਂ

 पर  रख  दी  जायेगी ।
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 शाण
 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  द  ugust 5,  1971

 कण _

 ate  :  चू  कि  उत्पादन  की  कमी  तथा  मन्दी  के  पइचात्‌ (ह  मांग  के  बढ़  जाने के

 रण  स्ट्रक्चरल  स्टील  की  कुल  उपलब्धि  आवश्यक  से  कम  इ  जूनियर  तथा  att

 बनाने  वाले  उद्योगों  के  उपभोक्ताओं  के  लिए  स्ट्रक्चरल  स्टील  की  कमी  है  ।  जिन  किस्मों  के  इस्पात

 की
 अधिक  कमी  उनके  आयात के  मामले में  नीति  काफी  उदार  है  ।  बढ़िया  इस्म

 गा  a

 प्राइम  के  निर्यात  के  भी  विनियमित  कर  दिया  गया  है  तथा  इसकी  मात्रा  कमी  कर  दी

 है  जिससे  इसकी  देशीय  उपलब्धि  श्रमिक  हो  सके
 ।  इसके  अलावा  दिनांक  11-9-70

 के
 क  नोटिस  नम्बर  140/70  के  झन्तगंत  निर्यात  के  पक्के  श्राडंरों  के  लिए  इ  जूनियर उद्योग

 इस्पात
 का

 जितना  श्रायात  करना  चाहें  कर  सकते  हैं
 |

 इस्पात  का  प्रख्यात

 ्
  ्7174.  श्री  ही०  सी०  देसाई

 :

 att  वेरेन्द्र  सिह  गरचा  :

 या  इस्पात  घ्राण  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ।

 r

 क्या  भिलाई  में  कोक  श्रोवन  में  दरार  पड़ना  ate  रूरकेला  में  छत
 के  बैठ  जाने  के

 i
 से
 मे  चालू  वर्ष  में  इस्पात  उत्पादन  में  श्राशा  के  विपरीत  भारी  गिरा  जाएगी

 ;

 क्या  इस
 अप्रत्याशित  इस्पात को  कमी  को  द्र  करने  के  लिये  ऐसे  इ =

 के  लिये  कोई  तुरन्त  कार्यवाही  की  गई  है  ;  प्रौर

 ऐसे  अतिरिक्त  श्रायातित  इस्पात ों  के  भारत  पहुंचने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 इस्पात  शोर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज  :  से  ः
 भिलाई

 र  में  हुई  दुर्घटनाओं  के  फलस्वरूप  उत्पादन  में  होने  वाली  कमी  का  अनुमान

 1  रहा है  ।  फिर  भी  ऐसी  संभावना है  कि
 1970-71

 की  तुलना
 A

 उत्पादन  कम  होगा
 ।

 me ह  विदेशी  मुद्रा  की  कठिन  स्थिति  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  उक्त  मूल्यांकन के  श्र

 में यथावश्यकता
 watt  भी  जायेगा  ।  श्रायात  कब  किया  जायेगा  यह  बात  विदेशों

 यु
 तग  हस

 पर  माल  की  उपलब्धता  पर  निरभ्र  होगी  ॥

 धविलम्बनोथ  लोक  महत्व  के  विषय  को  कौर  ध्यान  दिलाना  ि
 थ
 ्

 CALLING
 ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORT.  NCE

 बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  के  लिए  गम्भीर  संकट  उपस्थित

 करने  वाली  गुप्ता  बांध  में  कथित  दरार

 Shri  5,  Pandey  (Rajnandgaon)  :  Sir,  call  the  attention  of  the  Minister  of  Irriga-

 tion  and  Power  to  the  following  matter  of  urgent  public  importance  and  I  request  that  he

 ake a  statement  thereon:  ‘‘Reported  Breach  in  the  Gupta  Bandh  posing  a  serious
 may  i  +  0  Barauni  oil threat

 थो  इस्पात  नन्दन  सिश  (  बेगू
 :  मेरा  एक  विनम्र  नीचे

 ten

 विद्युत  मन्त्री  कंपे केपेटोलियम
 डागा  वास  _  तथा  रसायन
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 1893  भ्र विलम्ब नीय

 लोक
 महत्व  के  विषय  को  झोर

 ध्यान  दिलाना

 मन्त्री  द्वारा  दिया  जाना  चाहिए  ।  सिंचाई  मन्त्री  क्षति  का  ब्यौरा  नहीं  दे  सकते  ।  इसके  अतिरिक्त

 बरौनी  में  उद्योग  समूह  शर  तेल  शोधक  कारखाने  के  महत्व  को  देखते  हुए  इस  पर  पुर  रूप  से

 चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियमों  के  भ्रत्तमंत  यह  भी  जा  सकता  परन्तु  ध्यानाकर्षण

 सूचना  पर  विचार  के  समय  नहीं  ।

 सिचाई  शौर  विद्युत  मन्त्री  एल०  :  गंगा  के  बाएँ  किनारे  पर  स्थित

 बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  कौर  ताप  faa  केन्द्र  का  बाढ़  से  बचाव  एक  पुराने  तट बन्ध  से  होता

 यह  तट बन्ध  मोकामा  पुल  को  प्रति प्रवाह  दिशा  से  उस  पुल  को  श्रनुप्रवाह॒दिद्या  में  लगभग  30

 किलोमीटर  लम्बा  है  ।  इस  तहबन्द  प्रति प्रवाह  भाग  को  कस्बा  रूप  नगर  तट बन्ध  कौर  निचले  भाग

 को  गुप्ता  dear  कहते  हैं  ।  बरौनी  से  मोकामा  पुल  तक  का  रेलवे  तटबंध  कौर  राष्ट्रीय

 ary  31  भी  इन  प्रतिष्ठानों  के  लिए  char  की  तरफ  बचाव  को  दूसरी  पंक्ति  के  रूप  कायें

 करते हैं
 ।

 जुलाई  के  उत्तरार्ध  में  गंगा  नदी  का  पानी  बिहार  में  चढ़ने  लगा  ।  इसके  जल  स्तर  ने  21

 जुलाई  को  पटना  के  निकट  गांधी  घाट  पर  48.6  मीटर  के  चेतावनी  स्तर  को  पार  कर  लिया  कौर

 30  जुलाई  को  जल-स्तर  49.429  मीटर  तक  पहुंच  गया  ।  उसके  बाद  यह  स्तर  कुछ  नीचे  ar

 गया ।  परन्तु  भ्रमित  को  चढ़ने  लगा
 |

 राज  सुबह  इसका  स्तर
 49.55  मीटर था  ।  यद्यपि

 प्रतिप्रवाह  दिदा  में  गंगा  का  स्तर  गिर  रहा  है  ।  सोन  नदी  में  बाढ़ों  के  उसके  बढ़  जाने  को

 पुर्व  चेतावनी  दी  जाती  है  ।  मोकामा  के  निकट  हाथीदह  पर  गंगा  ने  21  जुलाई  को  41.757

 मीटर  के  चेतावनी  स्तर  को  कर  लिया  कौर  wer  सुबह  उसका  स्तर  43.0  मीटर  था  ।

 गंगा  में  लगभग  दो  सप्ताहों  तक  निरन्तर  भारी  बाढ़  रही  है  ।

 बरौनी  ताप-विनीत  केन्द्र  के  निकट  राष्ट्रीय  के  पश्चिम  में  करवा  रूप  नगर

 बन्ध  3  अगस्त  को  लगभग  2  बजे  दोपहर  लगभग  20  मीटर  की  लम्बाई  में  टूट  गया  |  इस  दरार

 से  गुजरने  वाले  पानी  से  रेलवे  लाइन  श्र  करवा  रूपनगर  azar  के  बीच  लगभग  1000  हेक्टेयर

 भूमि  जल  प्लावित  हो  गई  थी  ।  पानी  बारों  गाँव  तक  पहुंच  गया  था  जो  कि  बरौनी  रेलवे  स्टेशन

 के  दक्षिण  में  लगभग  2  किलोमीटर  पर  है  ।  बरौनीतेल  शोधक  कारखाने  कौर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 वाले  क्षेत्रों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  पानी  के  प्रवेश  को  रोकने  के  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  को  नीचे  उन  सभी  जगहों  ये  बंद  कर  गया  है  जहां  से  पानी  a  सकता  है  ।  राज्य

 सिंचाई  भारतीय  तेल-शोधक  कारखाना  कौर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  प्राधिकारी  चौबीसों

 घण्टे  सतकंत्ता  बरत  रहे  हैं  ।  सिचाई  विभाग  ने  दरार  को  ate  अ्रधिक  चौड़ा  होने  से  रोकने  के

 लिए  उपाय  किये  हैं भ्र ौर  दरार  को  बन्द  करने  के  लिए  काले  को  शुरु  कर  दिया  है  |

 बहार  सिंचाई  विभाग  ने  भारतीय  तेल-शोधक  बरौनी  ताप-विद्युत  केन्द्र  प्र

 save  परियोजना  प्राधिकारियों  की  सहायता  से  तटबंधों  में  ate  भ्रमित  दरारें  पड़ने  से  रोकने  के

 लिये  सभी  एहतियाती  उपाय  किए  गये  हैं  ।  भारतीय  तेल-शोधक  कारखाने  को  पाइप  लाइन

 fara  है  और  यह  काम  कर  रही  है  ।
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Sravana  :4.  1893  (Saka)

 Shi  RK.  5,  Pandey  Dr.  K.  L.  Rao  has  not  givenany  infcrmation  regarding  the

 damage  caused  duc  to  the  floods  andthe  breach  in  the  dam.  It-has  been  reported  in  the

 press  that  a  grave  danger  has  been  caused  to  the  huge  Industrial  complex  inciudirg  fertilizer

 plant,  oil  refinery  and  thermal  plant.  This  small  burdh  had  been  erected  by  the  Bihar

 Goverrment  to  protect  the  farmers.  The  National  Highway  «as  submerged.  would

 like  to  know  as  to  why  the  precautions  were  not  taken  to  protect  the.  huge  irdustrial

 complex  at  Barauni.  What  were  the  reasons  for  this  breach  ?  Who  had  constructed

 this  bundh  The  damage  has  not  been  estimated  and  request  that  a  discussian  should

 take  place.

 डा०  के०  एल०  राव  :  हमने  आज  सुबह  बरौनी  स्थित  अधिकारियों  से  सम्पक  किया  था

 att  उन्होंने  हमें  बताया  है  कि  सभी  महत्वपूर्ण  उपक्रम  पुर्णतः  सुरक्षित  हैं  ।  पानी  उन  तक  नहीं

 पहुंच  पाया है  ।

 माननीय  सद  तय  का  यह  कथन  सही ॥  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्थ  के  ऊपर  पानी  बहने  लगा

 है  ।  राष्ट्रीय  राज माग  बहुत  ऊ  चाई  पर  है  ।

 ग्  cr
 हमें  इस  बात  का  भी  पता  हूं  कि  हमारी  राष्ट्रीय  अवस्था  का  करोड़ों  रुपया  इन

 क्रमों  में  लगा  उ  है  |

 यह  दरार  ऐसे  स्थान  पर  हुई  जहां  इसकी  कोई  श्रीलंका  नहीं  थी  ।  जल  के  निचले

 स्तर  जहाँ  इसकी  आशंका  थी  उसे  तेल-दोएक  कारखाने  के  कर्मचारियों  ने  मजबूत  बना  दिया

 था  ;  परन्तु  दरार  ऊपरी  हिस्से  में  पड़ी  है  ।  पानी  रेल  लाइन  कौर  राष्ट्रीय  राज मागं  के  कारण

 रुक  गया  है  ।  सभी  प्रकार  की  सावधानियां  बरती  जा  रही  सेना  को  भी  बुला  लिया  गया  है

 कौर वह  तैयार  है
 ।

 इस  समय  स्थिति  gar  नियन्त्रण में  है  ।

 गंगा  में  लगातार  पन्द्रह  दिन  से  बाढ़  ms  हुई  है  कौर  कच्चे  बांध  कभी-कभी  cz  ही

 जाते  हैं  ।

 भाखड़ा  बांध  में  कभी  भी  दरार  नहीं  पड़  सकती  |  कर्ब  भाखड़ा  बांध  हरएक  नदी  पर  तो

 बनाया  नहीं  जा  सकता  |

 Ss
 हम  बाढ़  से  बचाव  के  लिए  सभी  प्रकार  की  सावधानियां  बरत  रहे  el

 श्री  ज्योतिमंय  ag  :  डा०  राव  को  नवीनतम  स्थिति  की  जानकारी  नहीं

 क्योंकि  नवीनतम  स्थिति  यह  है  कि  दरार  काफी  चौड़ी  हो  गई  है  ale  पानी  भी  afi  मात्रा

 में  प्रवेश कर  गया है  ।

 बाढ़  के  कारण  नगर  उद्योग  भले  ही  वह  सरकारी  क्षेत्र  का  हो  अथवा  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  का  हानि  पहुंचती  है  ;  तो  उसे  सुधारा  जा  सकता  परन्तु  गरीब  किसान  कौर  श्राम

 आदमी  के
 नुकसान

 की  क्षतिपूर्ति  नहीं  की  जाती  ।

 बाढ़  हर  साल  जाती  हैं  ।  बाढ़ों  से  क्षति  होने  पौर  बाढ़  खाने  के  अनेक  कारण  हैं
 -

 किसी
 क्षेत्र  विशेष  में  भारी  वर्षा  कौर  समुद्री  तूफान  उनमें  से  प्रमुख  हैं  yew  wk  भूमि  कटाव
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 1971

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर
 ध्यान  दिलाना

 पर  रोक  बहुत  महत्वपूर्ण  इस  बारे  में  बहुत  कम  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 1961-70  की  अवधि  में  कुछ  वर्गों  के  लिए  क्षति  778  करोड़  रुपये  जबकि  अन्य  वर्गों

 के  लिए  क्षति  1231  करोड़  रुपये  थी  ।  इस  बारे  में  सरकार ने  केवल  185  करोड़  ही  खरच  किये  ।

 फसल  के  जल-प्लावन  के  कालरा  भी  श्रत्यधघिक  हानि  होती  है  ।  एक  वो  मीलਂ  में  600

 गाथा
 एक  ड़  क्षेत्रफल  होता  है  कौर  प्रति  एकड़  एक  फसल  में  2000  रु०  की  क्षति

 होती  है  ।

 Sto  Fo  एल०  राब  :  हमें  बाढ़  नियन्त्रण के
 उपाय  करने  चाहिये  क्योंकि  इससे  प्रतिवर्ष

 भारी  क्षति  होती  है  ।  परन्तु  हम  वित्तीय  साधनों  के  भ्रनुसार  ही  उपाय  कर  सकेंगे  ।  एक  चौथाई

 समस्या  का  समाधान  हम  कर  चुके  हैं  और  एक  चौथाई  समस्या  को  हम  अगले  दस  वर्षों  में  नियन्त्रित

 कर  लेंगे  ।  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  जहां  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  उपक्रम  वहाँ इस

 बात  की  अतिरिक्त  सावधानी  बरती  जानी  चाहिये  कि  इस  प्रकार  की  दरारें  न  पड़ें  कौर  सुरक्षा

 का  दूसरा  साधन  भी  वहाँ  होना  चाहिये  ।

 Shri  Atal  Bikari  Vajpayee  (Gwalior)  :  The  honrible  Minister  has  himself  admitted

 that  public  undertaking  worth  150  crores  has  beenin  danger  due  to  floods  there.  What

 measures  were  taken  to  check  water  from  entering  the  Barauni  Refinery  ?

 Is  it  not  possible  to  have  a  joint  project  in  collaboration  with  the  state  Government

 to  check  the  flood  ?

 Whether  officials  of  central  Govt.  are  being  deputed  there  to  co-ordinate  the  mea-
 sures  so  that  Barauni  complex  and  national  highway  could  be  saved  ?

 Patna  city  is  also  in  danger  due  to  heavy  flood  in  Ganga  and  I  would  like  to  know
 the  measures  being  taken  for  the  security  of  Patna  City.

 डा०  Fo  एल०  राव :  पिछले  माहू  जब  मैं  पटना  गया  था  तब  मैंने  मुख्य  इंजीनियर को

 इस  प्रकार  की  योजना  तैयार  करने  के  लिए  area  दिये  जिससे  पटना  नगर  का  निकला  हिस्सा

 ढ़  के  पानी  से  जलमग्न  होने  से  बचाया  जा  सके  |  मुख्य  पटना  शहर  में  पानी का  saa  नहीं

 eat है  ।  पानी  विश्वविद्यालय  क्षेत्र  जेसे  इलाकों में  ही  गया  है  ।  तटबंध  बनाकर  उसकी  रक्षा  की

 जा  सकती  है  ।
 इस  बारे  में  बाढ़  उतरने  पर  कार्यवाही शुरु  कर  दी  जायेगी

 तेल  शोधक  कारखाना तटबंध  द्वारा  चारों  we  से  सुरक्षित है  ।  एक  ही  तटबंध के  एक

 हिस्से  को  गुप्ता  बांध  कौर  दूसरे  हिस्से  को  रूप  नगर  बांध  कहा  जाता  है  ।  गुप्ता  बांध  में  कोई

 भी  दरार  नहीं  पड़ी  wea
 तेल  शोधक  कारखाने  में

 पानी
 प्रवेश  कर  चुका  होता

 मैं  उन्हें  इसका  सुभाव दे  रहा  हूं  कि  वहां  सुरक्षा  की  द्वितीय  पंक्ति  का  निर्माण  किया  जाना

 चाहिये  |

 जो  दरार  पड़ी  भी  वह  पुल  के  ऊपरी  तट बन्ध  में  हुई  है  ate  इसका  कारण  सम्भवतः

 भूमि  कटाव  है
 |

 श्री  दयानन्द  मिश्र  :  बाजपेयी  जी  के  मुख्य  प्रदान  का  उत्तर  नहीं
 दिया  गया

 है  कि  विशाल  उद्योग  समूह  के  कारण  बाढ़  नियन्त्रण  की  राज्य  कौर  केन्द्र  की  संयुक्त  जिम्मेदारी

 होनी  चाहिये  ।

 डा०  के०  एल०  राव  :  बाढ़  नियन्त्रण कभ पुर पत  राज्य  विषय  केन्द्र  तो  केवल ऋण  के
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 Augus:!  5,  1971
 र  of  Urgent  Pi  sblic  Importance

 ए

 रूप  में  सहाय  ता  दे  रहा  है  ।  तटबन्घ  का
 सुरक्षा  कौर  रख  रखाव  है  राज्य

 सरकार  की

 जिम्मेदारी  फिर  भी  मैं  यह  हूं  कि  महत्वपूर्ण

 को

 |  |

 केन्द्रीय

 सरकार

 विधान  बरतनी  चाहिए  ।

 ह  Shri  Shastri  Bhushan  (South  Delhi)  :  [  would  like  to  Know  from  the  hon  Minis-
 16161  he  himself  or  high  cfficers  of  his  Ministry  would  pay  a  visit  to  that  30  that

 measures  may  be  taken  for  the  security  f  Barauni  refinecy,  national  ghway  and
 track  ?

 a

 ss  1  would  also  like  to  say  that a  detailled  money  of  the  area  should  be  sar  ed  out

 cfore  a  central  undertaking  is  established  there.  would  also  like  to  know  whet  x  the
 Inmenat  would  look  after  this  bundh  now  on  wards  so  that  further  breaches  could  not  ake

 डा०  Fo  एल०  राव  हम  केन्द्रीय  सिचाई  तथा  बिजली  आयोग  के  मुख्य  ह

 वहां  निरीक्षण  हेतु  भेज  रहे  हैं  कौर  वह  बिहार  के  मुख्य  इंजीनियर  से  विचार  विमर्श  करेंगे  ।

 बाढ़  वहीं  नहीं  हरएक  जगह  पर  ही  बाढ़  भराई  हुई  है  ।  रेलवे  लाइन  सभी  जगह  सुरक्षित  राया

 a ह  गंगा  का  जल  स्तर  घटना  शुरु  हो  जायगा  |  थि
 ह

 Shri  K.  M.  Madbokar  (Kesaria):  There  has  teen  unprecedented  flood  situati  त  in
 Bihar  this  year  and  nearly  one  crore  of  people  and  an  area  of  15,000  sq.  miles  hav  b  दरदरा
 affected  due  to  this  flood.  The  information  furnished  by  the  Government  is  entirely  \

 It  was  reported  in  the  Aryaverta  dated  2011  July,  1971  that  water  level  was  65  cms.
 he  danger  point,  but  a  reduced  level  was  arrounced  by  the  Government.  I  would  li  ह
 now  whether  a  deiailed  survey  of  the  place  was  carried  out  tefore  establishing  the

 refinery  and  other  central  undertakings  there  ?  Whether  protective  measures  were  ta

 according  to  that  report  ?  I  would  also  like  to  know  whether  Govt.  is  preparing  an

 gramme  with  the  co-ordination  of  Ministries  of  Industrial  development,  Petroleum  तु
 hemicals,  Irrigation  ard  Power  as  well  as  Railways  for  the  security  of  the  Industrial  cc  nplex

 Barauni  ?  I  would  a'so  like  to  know  the  steps  beirg  taken  to  safeguard  the  un  1611  cings
 ह  ablished  at  the  banks  of  various  rivers  ?  I  would  also  request  that  there  shou  bea

 ll  fledged  discussion  over  this  subject.

 विषय पर  सदन  मे डा०  के०  एल०  राव  :  12  1971  +  तब

 प
 इसमें  भाग  ले  सकते  हैं  ।

 ;  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  सुचना  गलत
 कसे

 ८ अ  क्य
 समाचार  ay  कौर  मेरी

 सुचना
 का  सुत्र  तो  एक  ही  है  ।  राजगीर  नामक  स्थान  से  ही  समाचार  पत्र  भी  सुचना  एकत्र  करते

 हि
 30

 तारीख  को  मैं  स्वयं  वहाँ  पर  था  ।  ज

 तालमेल  के  बारे  में  न्य  यह  कहना  है
 ह

 तटबंध  की  सुरक्षा  कौर  रखरखाव  पूर्णतः  राज्य

 विजय  है  कौर राज्य  सरकार  इस  जिम्मेदारी  को  निभा  रही  है
 ।

 जहां  केन्द्रीय  संस्थान

 केन्द्रीय  सरकार  को  भी  ऐसी  कार्यवाही  करनी  चाहिए  कि  दरारों  शादी  के  कारण  संस्थानों  में

 नी  का  प्रवेश
 न

 हो  सके
 ।

 भूमि  कटाव  के  कारण  खाने  वाली  बाढ़ को  रोकना

 ह
 ता

 की  द्वितीय  पंक्ति  तैयार  की  जा  सकती  है  ।  बिहार  में  बाढ़  तीन  स्थानों  पर  दरार  ह
 ट  ण

 भाई  पायरेसी  में  गण्डक  मधुबनी  कटिबन्ध  में  ate  करिहार  के  निकट  पालमपुर —  y  I~
 में  ह

 ==
 q  aq

 क  पानी  भूमि  कटाव  के  कारण  शाया  ।  हजारों
 me  में  कुछ  भी
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 14  1893  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 पंक्ति  खड़ी की नहीं  किया जा  सकता  |  महत्वपूर्ण  संस्थानों  के  बचाव  के  लिए  रक्षा  की  दूसरी .

 जानी  जिससे  पहले  तट बन्ध  के  ce  जाने  पर  पानी  संस्थानों  में  न  जा  सके  ।
 इसी

 प्रकार

 की  सलाह  मैं  राज्य  सरकार  कौर  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मन्त्रालय  को  दे  रहा  हुं  ।

 यू  हिरो लका  शिलांग  के  सम्पादक  इरादी  के  fees  विशेषाधिकार  का  इन

 Question  of  Privilege  against  Editer  etc.  of  U.  Kyrowlaka,  Rilum,  Shillcng

 छाया  महोदय :  सभा  को  यह  स्मरण  होगा  कि  23  1971  को  जब  श्री  सेजियान

 ने  शिलांग  से  खासी  में  प्रकाशित  होने  वाले  एक स साप्ताहि  क  समाचार-पत्र  यू  काईरोलका

 के  मुद्रक  श्र  प्रकाशक  के  विरुद्ध  एक  समाचार  प्रकाशित  करने  के  जिसमें  इस

 सभा  के  भ्रध्यक्ष  श्री  जी०  जी०  स्वयं  के  प्रति  तथाकथित  अपमानजनक  टिप्पणी  की  गई  एक

 विशेषाधिकार  को  प्रश्न  उठाया  तब  मैंने  कहा  था  कि  इस  मामले  को  समाचार-पत्र  के  सम्पादक

 के  पास  थरेजा  जायेगा  ।  मुझे  उत्तर  मिलने  के  पश्चात्‌ |  मैं  श्री  सेक् नियान  कौर  उपाध्यक्ष  महोदय  से

 पराग्वे  करूगा  ।  यदि  वे  संतुष्ट  हो  जायेंगे  तो  इस  मामले  को  समाप्त  कर  दिया  जायेगा  अन्यथा

 विशेषाधिकार  समिति  को भेज  दिया  जायेगा  ।

 समाचार  पत्र  के  सम्पापक  को  भेजे  गये  पत्र  के  उत्तर  में  ms  श्री  यू०  एल०  एल०  डी०

 बासन  जिन्होंने  अपने  areal  कथित  समाचार-पत्र  का  yas  सम्पादक  बताया  एक  पत्र

 प्राप्त  gare  जिसमें  कहा  गया  है  कि  उन्होंने  भ्र स्वस्थ  होने  के  कारण  कथित  समाचार-पत्र  के

 मुद्रक  कौर  प्रकाशक  के  पदों  से  22  1971  से  त्याग-पत्र  दे  दिया  है  ।  उन्होंने  भ्रमण

 बातों  के  साथ  यह  भी  कहा  है  कि  यह  समाचार  वास्तव  में  श्री  सी०  एम०  लिंगदोह  का  10

 1971  का  सम्पादक  के  नाम  एक  पत्र  था  कौर  यह  पत्र  गलती  से  समाचार  के  रूप  में  प्रकाशित

 कर  दिया  गया  कौर  उनका  इस  सभा  की  तथा  उपाध्यक्ष  के  पद  की  गरिमा  का  उपहास  करने  या

 इसके  प्रति  प्रपमानजनक  शब्दों  का  प्रयोग  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाने  के  कारण  खेद  व्यक्त  करते  ea

 ने  इसके  लिये  कौर  उत्तर  भेजने  में  हुये  विलम्ब  के  लिये  क्षमायाचना  की  है  ae  इस  मामले  को

 समाप्त  करने  की  अरपिल  की  है  ।

 20  1971  को  श्री  बासन  को  एक  पत्र  भेजा  जिसमें  उनसे  कहा  गया  कि

 वह  काईरोव्ह  का  रिलीज़ '  के  अगले  भ्र क  में  इस  समाचार  का  खंडन  करें  भ्र ौर  इस  पर  खेद

 प्रकाशित  करें  तथा  इसकी  एक  प्रति  मु  सूचनायें  भेजें  ।  कथित  समाच।र  के  लेखक  श्री  सी०  एम०

 लिंगदोह  को  भी  श्री  बासन  के  माध्यम  से  एक  पत्र  भेजा  गया  जिसमें कहा  गया  है  कि  वह  इस

 सम्बन्ध  में  अपना  स्पष्टीकरण  मेरे  विचारार्थ  31  1971  तक  भेजें  ।

 परन्तु  इन  दोनों  व्यक्तियों  से  wal  तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं

 परिस्थितियों  में  यदि  सभा  सहमत  तो  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को

 भेज  जा  सकता है  ।
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 Sravana  14,  1893  (Saka) Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public
 importance

 संविधान  विधेयक  पारित  करने  के  बारे  में

 व्यवस्था  का  प्रदान

 Point  ए  Order  Re:  passing  of  The  Constitution  (Twenty-Fourth  Amendment)  Bill

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  नियम  155  के  भ्रन्तगंत  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।

 at  जब  इस  सभा  में  संविधान  विधेयक  पारित  किया  जा  रहा  था  तो

 श्री  मीलु  मोडी  ने  नियम
 155

 के  अन्तर्गत  व्यवस्था  का  रन  उठाया  था  ।  उन्होंने  इस  मामले  में

 अ्रपनाई  गई  प्रक्रिया  पर  ग्रा पत्ति  उठाई  थी  ।  हम  जानते  हैं  कि  बैंक  राष्ट्रीयकरण  अधिनियम

 सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  विधि  मंत्रालय  की  गलती  के  कारण  रह  कर  दिया  गया  था  ?  हमें  इस

 मामले  में  कोई  त्र  टि  नहीं  छोड़नी  चाहिये  ।  श्रष्यक्ष  महोदय  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि

 इस  सभा  द्वारा  इस  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  में  कोई  ऐसी  त्रुटि  न  रह  जाये  जिसके  कारण

 कोई  व्यक्ति  इसे  न्यायालय  में  चुनौती  दे  सके  ।

 meat  महोदय  :  इस  प्रक्रिया  को  अपनाने  से  पहले  हमने  इसका  भली  भांति  अध्ययन  कर

 लिया  है  ।  पिछले  संवैधानिक  संशोधनों  के  मामले  में  भी  यही  प्रक्रिया  अपनाई  गई  थी  ।

 संसद  में  नियम  समिति  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  था  ।  नियम  समिति  के

 सदस्यों  ने  कहा  कि  खंडवार  मतदान  के  दौरान  विशेष  बहुमत  की  आवश्यकता  नहीं  है  कौर  इस

 बहुमत  की  उस  समय  जरुरत  है  जब  भ्रध्यक्ष  तीसरे  बचन  के  wet  में  मामले  को  मतदान  के  लिये

 भ्रान्ति  रूप  से  प्रस्तुत  करते  हैं  ।

 नियम  समिति  का  प्रतिवेदन  9  दिसम्बर  1970  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  था  ।  वे  इस

 बात  से  पूरी  तरह  सहमत  थे  कौर  उन्होंने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  विधेयक  की  अन्तिम  अवस्था

 में  ही  विधेयक  को  अपेक्षित  बहुमत  से  पारित  किया  जाना  चाहिये  ।  हम  पुराने  तरीके  को

 अपनाने  के  लिये  बाध्य  नहीं  हैं  ।  नियम  समिति  के  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखे  गये  थे  ।

 we  मैं  नियम
 155

 के  बारे  में  सभा  को  श्राइवासन दे  सकता  हुं  कि  मैंने  पुरी  सावधानी

 बरती  है  ।  नियम  145  के  yea  में  कहा  गया  है  कि  यह  wie  भी  कि  संक्षिप्त

 अ्रधिनियमन  सुत्र  शर  पुरा  नाम  साधारण  बहुमत  द्वारा  स्वीकृत  किये  जा  सकते  हैं  प

 खंडों  गौर  भ्रनुसुची  के  संशोधनों  पर  fats  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले  सदस्यों

 के
 बहुमत  द्वारा  उसी  प्रकार  किया  जाना  चाहिये  जैता  कि  अन्य  विधेयकों  के  मामले  में  होता  है  ।

 हमने  यह  प्रक्रिया  श्रब  तक  पारित  किये  गये  सभी  संविधान  विधेयकों  के  मामले  में

 भ्रपनाई है  ।

 मतदान  के  बारे  में  नियम  158  में  उल्लेख  feat  गया  है  कि  जब  कभी  किसी  प्रस्ताव  पर

 सभा  के  कुल  सदस्यों  का  बहुमत  कौर  मतदान  करने  वाले  उपस्थित  सदस्यों  के  दो  तिहाई  बहुमत
 से  क्रम  मत  न  होते  हों  तो  मत-विभाजन  द्वारा  मतदान  होगा  ।  नियम  155  के  परन्तुक  में

 कुल
 सदस्यों  के  बहुमत  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  हैं  ।  मत-विभाजन  का  उल्लेख  नहीं  है  ।

 नियम  सूत्र  शर  पुरे  नाम  की  संविधान  के  संशोधनों  की  तरह  नहीं  लिया  जाता  |
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र 3
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 न्यायालय  सभा  में  भरपाई  गई  प्रक्रिया  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  ।  झ्रध्यक्ष  की  यह

 घोषणा  पर्याप्त  है  कि  विधेयक  को  अपेक्षित  बहुमत  से  पारित  कर  दिया  गया  है  ।  इस  प्रक्रिया  पर

 किशी  भी  न्यायालय  में  आपत्ति  नहों  की  जा  सकती  ।  मैंने  संविधान  के  पहले  पारित  किये  गये

 सभी  23  संशोधनों  को  देखा  है  ।  तब  हमने  राय  प्राप्त  की  कौर  इकट्ठे  बैठ  कर  चर्चा  की  थी

 तथा  हमने  सोचा  कि  हमें  पढ़ले  अपनाई  गई  प्रतिक्रिया  से  हटना  नहीं  चाहिये  ।  परन्तु  यह  झ्रावश्यक

 नहीं  है  जैसा  कि  नियम  समिति  ने  सिफारिश  की  है  ।  मैं  सभा  को  शत-प्रतिशत  श्रीनिवासन  दे  सकता

 हूँ  कि  मैंने  लोक  सभा  के  प्रकिया  तथा  काटे-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  का  म्रध्ययन  किया  है  ौर

 उसमें  निर्दिष्ट  सही  प्रक्रिया  को  अपनाया  है  |

 श्री  बी०  एस०  रेड्डी
 :  ग्रान्ट्स  प्रदेश  में  हरिजनों  पर  जिनमें  स्त्रियां  भी

 सम्मिलित  कारण  ही  पुलिस  भ्रष्टाचार  किये  जाने  के  बारे  में  ध्यानाक्षंणु  प्रस्ताव  है  ।

 कृपया  इसे  स्वीकार  कीजिये  |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मूल  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 थ्री  थी  एन०  रेड्डी  :  मैं  पहले  ही  सुचना  दे  चुका  हूं

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 बीमा  नियम

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कार  के ०  मैं  बीमा  1938  की

 घारा  114  की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तगंत  बीमा  1971  तथा  west

 की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।  जो  भारत  के  राज  दिनांक  21

 1971  में  अ्रघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1051  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  799/71)

 कोयला  खान  परिवार  पेंशन  यो  जना  are

 श्रम  शरर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  बाल  गोबिन्द  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 1.  कोयला  खान  भविष्य  निधि  परिवार  चिपकने  कौर  बोनस  स्कीम  1948  की

 धारा  के  अ्रत्तगंत  कोयला  खान  परिवार  पेंशन  स्कीम  1971  तथा  ग्रे जी

 की  एक  प्रति  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  1  1971  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  कार  299  में  प्रकाशित हुई  थी  ।  [  प्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  eto  800/71]

 2.  कमेंचारी  भविष्य  निधि  कौर  परिवार  पेंशन  निधि  1952  की  धारा

 के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  कर्मचारी  परिवार  पेंशन  1971  तथा  भ्र  ग्रे  जी
 की  एक  प्रति  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  4  1971  में

 भ्र धि सुचना
 संख्या  जी०  एस०  कार  315  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  [  प्रन्थालय  में

 रखा  गया  ।  देखिये
 संख्या  एल०  टी

 ०  801/71]
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 3.  उपयु क्त  श्रघिसुचनाश्रों  को  सभा-पटल  पर  रखते  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक
 r

 विवरण  तथा  शभ्रग्रेजी  ।  |  ह aaa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संध्या

 एल०  eo  8  2/71]

 राष्ट्रीय  खनिज  बिकास  निगम  नई  दिल्‍ली  का  बीवी  1.0

 प्रतिवेदन  य्रौर  सहकारी  समीक्षा

 इस्पात  शर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दाह  नवाज  :  मैं  कम्पनी  अधिनियम

 1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अ्रन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अर  ग्रेजी

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 1,  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  नई  का  वर्ष  1969-70 के  कार्य  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 2.  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  नई  का  वर्ष  1969-70  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखें  कौर  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  की

 टिप्पणियां  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एन०  eto  803/711]

 गुजरात  कृषि  भूमि  श्रधिकतस  सीपा  नियम  प्रौढ़

 खाद्यान्न  tia  के  निर्माण  में  उपयोग  का  निष घ  आदेश  1971

 कुकी  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  :  श्री  शिन्दे  की  ae  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 1.  गुजरात  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  13  1971  की

 घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  गुजरात  कृषि  भूमि  अधिकतम  सीमा

 नियम  1960  की  धारा  53  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तगंत  गुजरात  क़षि  भूमि  झ्धघिकतम

 1971  तथा  निर्भर  जी  की  एक  प्रति  जो  गुजरातਂ

 सरकार  राजपत्र  दिनांक  23  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एच०  एम०  2041/

 एम-राई  जे  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यापार  व्याख्यात्मक

 टिप्पण  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  et  804/71]

 2.  अत्यावश्यक  वस्तु  अ्रघिनियम  1955  को  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  भ्रन्तगंत  खाद्यान्न

 के  निर्माण  में  उपयोग  का  संशोधन  श्रादेश  1971  तथा

 भ्र ग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांकਂ  24

 1971  में  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  राज  1082  में  प्रकाशित  हुआ  था
 ।

 सें  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  805/71]

 एकाधिकार  कौर  निबन्ध कारी  ब्य पार  प्रथा  का  1°71

 कम्पनी  काय  विभाग  में  उप-मन्त्री  वेदान्त  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटलਂ

 पर  रखता हूँ  :

 134



 4  श्रावण  £93  (  सभा  र  रखें गये  पत्र
 —  का

 1.  एकाधिकार  नार  नकारी  प्रथा  69 की  धारा 67  की

 eq  एकाधिकार  कौर  निर्भन्धकारी  व्यापार  प्र  «का धारा

 वर्ग  1271  की  एक  प्रति  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  1

 1971
 5

 लय ray  ना  ्“ ् ह क) | ह ष्रं
 Be  cee

 था-जी०  एस०  शरीर  1033  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।.  |

 गया  ॥  Gray  संख्या  एल०  टी  866/71]

 ए  कट  करने अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 त  गा  या वसु चना  के भ्र ग्रेजी  संस्करण  के  साथ-साथ  हिन्दी  सड़क  सभा-पटल

 पर  रखे
 के  करणों  एक  विवरण  तथा  way  |

 संस्करण  ।

 हमें  tar  गया  देखिये  ।  संख्या  एल० ट 10.0  807/71]

 के  सत्यों  के  सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल  आयोग  का  प्रतिवाद

 पर  सरकारी  संकल्प  इरादी

 विदेश  र  मन्त्रालय  उपशम  ए०  सी  जाज  निम्नलिखित  पत्र

 पटल  पर

 टे  प्रयोग  1951  कज  धारा  16  की  उ

 खेत  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 रा

 (2)  के

 अ्रन्तर्गतਂ

 कच्चे  रबड़  के  न्यूनतम  मूल्य  में  संशोधन  सम्बन्धी  टेरिफ  आयोग  प्रतिवेदन

 (196:  )  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  8  8/71]

 सरकारी  संकल्प  संख्या  16  (at) 69,  दिनांक  28  1971  नदी

 अ्रग्रेजी  जिसमें  उपयु  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  up

 घि सूचित  किये  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल  eo  8.9/7

 क्त  दस्तावेज  उक्त  भ्र धि नियम  की  धारा  16  की  उपधारा  (2)  में  विहित  म्रवाध

 भीतर  सभा-पटल  पर  न  रखे  जा  सकने  के  कारणों  तथा  प्रतिवेदन  के  ग्रग्रजी सं सं

 साथ-साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा-पटल  पर  न  रखे  जा  पकने  के  कारों

 पम्प  रण  तथा  अग्रेजी  ।  प्रन्थालय  में  रखा  गया  afi  स्पा

 एल०  eto  810/71]

 विभिन्‍न  श्राइवासनों  शादी  पर  की  गई  कार्यवाही  दनि  वाले  विवरण

 Statements  showing  motion  taken  on  various  assurances

 संसदीय  काय  विभाग  में  उपसन्त्री  ato  दा करा  :  मैं  सभा  से  विभिन्न  सत्रों

 के  दौर  न  मन्त्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  की  गयी  प्रतिष्ठानों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  दस  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 चौथी  लोक  सभा

 1.  विचारा  संख्या  चौंतीस  चौथा  1968
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 4  Sravana  14,  1893  (Saka)

 ee

 away  सख्या  पांचवा  1968 ठाइस

 सातवाँ  1969
 3.  शिव

 4,  विवरण  संख्या  सोल  श्राठवां
 =r  =

 1969 fy  44™

 5  नौवां  1969

 विवरण  सख्या  दसवां  1970

 ee  ©  बात
 7.4  ध्य्दा  Su]  te  ग्यारहवाँ  1970

 as
 हि  पढ़कर  बारहवां  1971

 at
 क सभा

 ar
 पहला  1971

 fr

 10,  विवरण  संख्या  दूसरा  1971

 cto  OF. हल  +h
 1/71] terete

 रखा  गया ।  देखिये  संख्या

 कर्मचारी  राज्य  बिना  निगम  के  ay  1970-71  ate  1971-72

 लिए  बजट  अनुमान

 चारी  राज्य a
 mie  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द

 ;

 1948  की  धारा  36  के  श्रन्तगेत  कर्मचारी  राज्य  बीमा  hee  वे

 vs

 1970-71

 के ma  प्र  मानों  तथा  वर्ष  1971-72  के  बजट  अनुमानों  तथा  wast  की

 एक  प्रति स
 पटल  पर  रखता  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी

 82077]
 भारतीय  प्रबन्ध  कलकत्ता  का  बल  1968-69  का

 वार्षिक  प्रतिवेदन

 क ae  त्र  सभा-पटल  पर विधि
 कौर

 न्याय  मन्त्री  एच०  कार  :
 मैं  निम्न

 रखता  हूँ
 :

 _
 व प्त  व

 rar  was a  ध  कलकत्ता  >  तत  196  )  softer

 अग्रेजी  की  प्रति
 Nee

 गया  ke  गया  Yao

 ० 812  A/71]

 सभी 2.  उपयु तकती

 eee
 का  एक

 fee ग  श्रीराम  |  रख मे हुए [ प्रन्यालिय  में

 र

 रखा  गया  ।.  देखिये  संख्या  एल ०

 gto  813/71]

 भटकल  समिति

 Estimates  Committee

 सिफारि  क  सर सम्बन्ध
 में

 दि  न्य च्च् ध  ania  वाले  विवरण

 श्री  लीलाधर  weet  (aaa)  मैं  प्राक्कलन  समिति  की  सिफ़ारिशों  के  उत्तरों  के  बारे  में
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 सधा  परतल 3
 1971

 रमना  weed
 पर

 रखे  गये  पत्र

 निम्नलिखित  पांच  विवरण  सभा  पर  रखता हूँ  जो  की  गई  कार्यवाही  के  सम्बन्धित  प्रतिवेदनों  में

 सम्मिलित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  समय  पर  नहीं  भेजे  गये  थे  ।

 1.  प्राक्कलन  समिति  के  80  वें  प्रतिवेदन  के  अध्याय  पांच  में  की  गई

 सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 2.  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  के  अध्याय  पांच  में  की  गई

 सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  ॥

 3.  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  106  वें  प्रतिवेदन  के  भ्रध्याय  पाँच  में  की  गई

 सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 4.  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  107  वें  प्रतिवेदन  के  अध्याय  पाँच  में  की  गई

 सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  को  देवी  वाला  विचारा  |

 5.  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  125  वें  प्रतिवेदन  के  अध्याय  पांच  में  की  गई

 सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों को  दर्शाने  वाला  विवरण  |

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 Committee  on  Private  Member’s  Bills  and  Resolutions

 काय  वाही  सारांश

 श्री  जी०  जी०  स्वयं  शास्त्री  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  चालु  सत्र  के  दौरान  हुई  पहली  से  पांचवी  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश

 सभा  पटल  पर  रखता

 विधेयकों  पर  श्रुति
 Assent  to  Bills

 सचिव  :  मैं  संसद  की  दोनों  साधनों  द्वारा  चालू  सत्र  में  पास  किये  गये  तथा  राष्ट्रपति  की

 agate  प्राप्त  निम्नलिखित  चार  विधेयक  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  मैसुर  विनियोग  2)  1971

 (2)  पश्चिमी  बंगाल  विनियोग  2)  1971

 (3)  गुजरात  विनियोग  1971

 (4)  विनियोग  2)  1971

 —  ee
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 August  5,  1971 Papers  Laid  On
 The  dable

 सभा  at  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  wats

 Leave  of  Absence  from  the  sittings  of  the  a.ouse

 झध्यक्  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  ने

 श्री  ए०  Fo  सेन  को  9  जून  से  6  1971  तक  की  अवधि  के  लिये  सभा  की  बैठकों  से

 अ्रनुपस्थिति  की  अ्रनुमति  दी  है  ।  वह  अस्पताल  में  हैं  ।  मैं  समझता  R
 ह्  कि  सभी  समिति  की

 सिफ़ारिशों  से  सहमत  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  *  हाँ  |

 अध्यक्ष  म  र  कि yar  SIs  Uae मात  नीय  उ न्गउटजाਂ  को  त तीन
 a  र  सुचित  कर  दिया  जायेगा  ।

 लोक  लेखा  समिति

 Public  Accounts  Committee

 झ्राठवां  प्रतिवेदन

 श्री
 सैकिया

 :  मैं  सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  1970

 mart  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  के  अध्याय  दो  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  का  श्राठवां

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 झन पुरक  अनुदानों  की  माँगें  1971-72

 Supplementary  Demands  for  Grants  (General)  1971-72

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  कार  :  मैं वष  1971-72  ,  1971)

 के
 लिये  बजट  सम्बन्धी  अनुदानों  की  श्ननुपुरक  मांगों  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता

 a  |

 न

 सभा  का  कार्य

 Business  of  the  House

 संसद  क्य  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  :  मैं  अगस्त  1971  से

 सारी  होने  वाले  सप्ताह  के  लिये  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  घोष॑णा  करता  हूं  :-

 (1)  राज  की  कार्यो  सुची  में  बच  रहे  किसी  सरकारी  कार्य  पर  चर्चा
 ।

 (2)  वर्ष  1971-72  के  लिये  भ्रनुंदानों  की  श्रनूपरक  माँगे  पर  चर्चा  तथा

 मतदान  |

 (3)  चौथी  पंच-वर्षीय  1969-74,  पर  चर्चा  ।

 (4)  केन्द्रीय  विक्रय  कर  1971  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव

 पर  चर्चा ॥
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 (5)  जल  प्रदूषण  निवारण  1969  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  लिये  राज्य

 सभा  की  सिफारिश  से  सहमत  होने  के  प्रस्ताव  प  र  चर्चा च्  MGI

 (6)  विचार  तथा  पास  करना  :

 राष्ट्रीय  गौरव  के  अपमान  का  निवारण  1971

 (at)  खाश्र  अपमिश्रण  निवारण  1971

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  I  request  that  a  debate  on  Bangla  Desh  should

 be  fixed  before  the  conclusion  of  the  present  Session.

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिये  पहले  ही  अवधि
 निर्धारित

 कर  दी  गई  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  बंगला  देश  के  बारे  में  एक  बार  कौर  चर्चा  किये  जाने

 की  मैं  श्री  wea  बिहारी  वाजपेयी  की  माँग  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  भत्ते  में  वृद्धि  नहीं  की  यद्यपि  सूचकांक

 228  तक  पहुंच  गया  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  उनमें  व्यापक  भ्र सन्तोष  है  ।  उनका  एक

 मंडल  प्रधान  मन्त्री  के  निवास  स्थान  पर  भी  गया  था  लेकिन  प्रधान  मन्त्री  ने  उनसे  हैन भट  नहीं  की  ।

 दूसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  सूचकांक  के  225  पार  करने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्म  चोरियों  को  बढ़ा  शुभ्रा  भत्ता  दिया  जाना  चाहिये  |

 बाढ़ की  स्थिति  शौर  चीनी के  मामले  पर  भी  चर्चा  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  ज्योति मंथ  ag  :  रेलवे  दुर्घटनाओं  में  हुई  वुद्धि  को  देखते  हुए  इस

 विषय  पर  भी  चर्चा  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  हमें  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  चौबीसवां  संशोधन

 विधेयक  पारित  कर  दिया  है  ale  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  कर  दिया  इस  संशोधन

 विधेयक  को  वर्तमान  सत्र  में  ही  पारित  किया  जाना  चाहिये  जिसे  राजाओं  wie  महाराजा  की

 निजी  कलियां  समाप्त  की  जा  सकें  |

 श्री  राज  बहादुर  :  सरकार  इस  बात  के  लिये  स्वयं  ही  बहुत  चिन्तित  है  कि  उक्त  संशोधन

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  र  पारित  करने  में प्रघिक  समय  नष्ट  न  हो  ।

 बंगला  देश  की  समस्या  पर  चर्चा  न  करने  का  सरकार  पर  आरोप  नहीं  लगाया  जा

 सकता  |

 जहां
 तक

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  मंहगाई  we  में  वृद्धि  करने  का  प्रश्न  इस

 विषय  पर  वेतन  झ्रायोग  विचार  कर  रहा  है  कौर  वह  इस  बारे  में  शीघ्र  प्रतिवेदनਂ  प्रस्तुत  करने

 का  प्रयास कर  रहा  है  ।

 श्री  कातिक  seta  :  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 सम्बन्धी  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा  सामान्य  चर्चा  के  बाद  स्थागित  कर  दी  गई  थी  ।  इस  विधेयक

 की  भारत  में  उन  करोड़ों  अनुसूचित  जातियों
 प्रौढ़  श्रतसच्चितਂ  orrfrtr  जातियों  के

 नुचते  AMSA  जपता  के  लोगो  पर  प्रभाव
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 Statutory  Resolution  Re:  Proclaimation  in  relation  to  the  state  of  Sravana  14,  1893  (Saka)

 Punjab  &  Punjab  state  Legislative  (Delegation  of

 पड़ता  है  जिन्हें  विशेषाधिकार  के  अवसर  प्रदान  करने  से  इंकार  कर  दिया  गया  है  ।  श्री

 ने  जो  उस  समय  विधि  शौर  समाज  किनारा  मंत्री  के  सभा  को  श्राइवासन  दिया  था  कि  उक्त

 विधेयक  पर  झ्रागामी  सत्र में  चर्चा की  जायेगी  |

 श्री  राज  बहादुर  :  में  इस  बारे  में  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  से  पूछताछ  करूगा  ।  कौर  फिर

 सभा  को  सुचित  करू गा  |

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  विधेयक

 Ce  ‘tral  Sales  Tax  (Amendment)  Bill

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  बिक्री ह

 बिक्री  कर  1956  का
 कौर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  प

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  केन्द्रीय  बिक्री  कर  अधिनियम  1956  का  कौर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  agate  दी  जायेਂ

 प्रस्ताव
 स्वी  कृत  gut

 The  Motion  was  adopted

 श्री  के०  कार  मैं  विधेयक  पुनः  स्थापित  करता  हूं  ।

 पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  we

 पंजाब  राज्य  विधान  मंडल  का  विधेयक  जारी
 STATUTORY  RESOLUTION  RE  :  PROCLAIMATION  IN  RELATION

 TO  THE  STATE  OF  PUNJAB  AND  PUNJAB  STATE  LEGISLATIVE
 (DELEGATION  OF  POWERS)—CONTD

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा  दब  राष्ट्रपति  को  पंजाब  पौर  पंजाब  राज्य  के  विधान  मंडल

 का  विधेयक  के  बारे  में  संवैधानिक  संकल्प  पर  श्रागे  चर्चा  करेगी  |

 श्री  दरबारा  सिंह

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur):  There  isso  much  partialism  in  the  offices  fcr
 appointment  that  a  first  class  candidate  is  rejected  and  a  third  class  candidate  gets  appoint:
 ment.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Cha  1

 There  have  been  grave  irregularities  in  the  allotment  of  evacuee  land  along  the

 Sutlaj  River.  Although  it  has  long  been  decided  that  this  land  will  be  allotted  to  the  Hari-
 jan’s  cultivators  or  their  cooperatives,  no  land  has  yet  been  alloted  to  them  because  they
 had  voted  for  Congress.  All  the  land  has  been  distributed  among  the  relatives  of  the  Akali
 Ministers.  In  case  an  Enquiry  Commission  is  set  up,  all  the  facts  will  come  to  light.

 There  has  been  discrimination  between  Hindus  and  Sikhs  in  the  matter  of  distribu-
 tion  of  evacuee  land.  An  enquiry  against  the  former  chief  Minister,  Shri  Prakash  Singh
 Badal  must  be  conducted.

 Enquiry  should  be  made  regarding  the  issue  of  steel  quota  by  the  Industries
 Minister.

 The  work  of  State  Agro-  Industrial  Corporation  is  1  u Faring
 nering  due  to  jack  of  funds

 as  the  State  Government  did  not  contribute  its  share.  Now  when  there  is  central  rule  in
 the  state,  this  difficulty  should  be  removed.
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 पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  1971

 are  राज्य  विधान  मंडल  का  प्रत्यायौजन  जारी

 The  schedule  castes  people  have  not  been  given  any  facilites.  Whatever  concessions

 or  facilities  they  were  given  during  the  coogress  administration,  have  been  withdrawn.
 Government  should  make  an  enquiry  in  this  matter.

 The  present  division  is  neither  in  favour  of  Punjab  nor  in  favour  of  Sikhs.

 Sant  Fateh  Singh  had  agreed  to  give  up  Fazilka  in  favour  of  Chandigarh.  But  now

 he  has  changed  his  mind  and  is  demanding  Fazilka  also.  Government  should  strictly
 adhere  to  the  decision  once  taken.  There  must  be  some  sanctity  about  such  decisions.

 The  Gurdwara  committee  has  teen  appointed  in  accordance  with  the  judgment  of

 the  High  Court.  Now,  from  20th  May  1971  to  24th  Juiy  1971,  an  income  of  more  than

 ten  lakhs  has  been  shown  from  Gurdwaras.  But  previously  the  used  to  show  anincome  of
 eleven  lakhs  of  rupees  a  year.  So  it  has  been  proved  that  there  is  a  lot  of  corruption  in

 Gurdwaras  and  appropriate  steps  should  te  taken  to  improve  the  management  conditions
 of  Gurdwaras.

 An  inquiry  should  be  held  into  all  those  matters.  The  ex-chief  Minister  is  prepared
 for  an  inquiry  and  the  actual  facts  can  be  brought  to  light  by  conducting  proper  inquiry.
 The  distribution  of  land  has  been  effected  in  an  unjust  manner  which  ought  to  be  rectified,
 With  these  words  I  support  the  Proclamation.

 Shri  Teja  S  ngh  Swatantra  (Sangrur)  :  Our  party  has  welcomed  the  steps  taken  by
 the  Government.  By  abolishing  the  Assembly  the  process  of  defections  has  been  stopped
 at  least  for  the  time  being.

 We  also  welcome  the  interim  arrangements  made  for  the  administration  of  the
 state.  We  want  that  these  arrangements  should  be  continued  properly.  We  also  welcome

 the  appointment  of  a  ccnsultative  committee  and  want  that  it  should  function  properly.
 The  meeting  of  the  consultative  committee  should  be  held  every  month.  It  is  also  necessary
 that  the  date  for  Assembly  elections  should  be  fixed  sufficiently  in  advance.

 During  the  Governor’s  rule  the  administration  must  try  to  undo  the  misdeeds  of
 Akali  Government.

 Memorandums  have  been  submitted  to  the  President,  the  Prime  Minister  and  the
 Governor  in  connection  with  certain  cases.  Those  cases’should  be  inquired  into.  If  there
 is  delay  in  conducting  inquiry,  the  guilty  persons  will  escape.

 Uniform  land  laws  should  be  enforced  in  the  state  during  the  Governo  dex  of है  थ  ule,  At

 present  there  is  one  set  of.laws  in  Pepsu  and  a  different  set  of  rules  in  the  rest  of  the  State.

 This  anomaly  must  be  removed.

 If  the  recommendations  of  the  Central  land  Reforms  Committee  are  implemented
 during  the  Governor’s  rule  it  will  be  a  great  achievement.

 There  has  been  a  green  revolution  in  the  country  and  Punjab  has  played  an  impor-
 tant  role  in  so  far  as  wheat  production  is  concerned.  But  green  revolution  in  wheat  alone
 is  not  enough.  We  have  to  supply  rice  to  the  refugees  coming  from  Bangla  Desh.  It  is

 therefore,  necessary  that  arrangements  are  made  for  the  provision  of  electricity  and  for  small

 irrigation.

 There  are  no  big  industries  in  Punjab.  Only  small  industries  are  there  in  the  State.
 But  they  also  depend  on  power.  Attention  should  be  paid  to  the  generation  power  during
 Governor’s  rule
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 Statutory  Resolution  Re-Proclaimation  in  to  the  state  of  August  5,  1971

 Punjab
 &  Punjab  state  Legislative  (Delegation  of

 The  black  marketing  is  going  on  in  respect  of  agro-implements  in  Punjab.  We  have
 to  pay  almost  double  the  price  for  the  tractors  that  we  are  importing.  The  Government
 should  look  into  this  matter  and  see  that  it  is  stopped.

 Birla’s  farm  in  Rupar  should  be  converted  into  a  Government  farm.  A  promise  has
 already  been  made  by  the  Government  to  this  effect.  Immediate  inquiry  should  be  conduc-
 ted  with  regard  to  the  cases  of  corruption.

 Shri  Sat  Pal  Kapoor  (Patiala)  :  The  Government  deserves  congratulation  for  bring-
 ing  forward  a  Comprehensive  Bill  whereby  more  attention  will  be  paid  to  the  development
 of  Punjab.

 श्री  संविधान  पीठासीन हुए
 |  Shri  Sezhian  in  the  Chair

 Corruption  and  malpractices  are  going  on  in  the  Gurdwaras  of  Punjab  in  a  large
 scale.  The  Government  should  hold  an  inquiry  into  it.  The  iacome  of  the  Gurdwaras  is

 being  swallowed  by  the  management.  The  condition  of  the  Gurdwaras  in  Punjab  is  the

 worst,  Sant  Fateh  Singh  should  try  to  first  improve  the  condition  of  those  Gurdwaras  and

 then  come  to  Delhi  for  making  improvement  in  the  Gurdwaras  here.

 Akali  Ministry  headed  by  Shri  Badal
 was  very  corrupt  and  each  Minister  was  trying

 to  make  money.

 An  inquiry  Commission  should  be  appointed  to  hold  inquiry  into  the  charges  of

 corruption  made  against  the  former  Home  Minister  and  the  Chief  Minister  of  Punjab.

 Centre  sanctioned  16  big  industrial  licences  to  Punjab  but  nothing  was  done  to  set

 up  any  industry.

 One  of  the  former  Ministers  of  the  state  set  up  a  Co-operative  society  in  the  name

 of  some  of  his  relatives.

 The  people  of  Punjab  are  happy  now  because  they  are  n  OW  tree अचाइए
 from  the  clutches

 of  the  corrupt  Government.

 So  far  as  Fazilka  is  concerned,  I  am  giving  a  memorandum*  for  the  hon.  Minister

 to  consider  and  to  hold  inquiry  in  this  regard.

 सभापति  महो  तय  :  श्राप  सदन  में  इसे  उन्हें
 न

 दें
 ।  या  तो  श्राप

 निजी  रूप  से  यह  उन्हें दे

 सकते  हैं  या  फिर  भ्रध्यक्ष  की  अनुमति  से  सभा-पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 Shri  Sat  Pal  Kapoor  :  There  are  two  kinds  of  land  laws  in  Punjab.  A  uniform  law

 should  be  passed  and  the  surplus  land  should  be  distributed  among  the  landless  people.

 Ceiling  on  land  should  be  imposed  in  accordance  with  the  recommendations  of  the  Land

 Reforms  Committee.

 The  Akali  Government  has  suppressed  the  employees  ruthlessly.  About  1600

 दस्ता  को *अ्रध्यक्ष  महोदय  aa  ततपश्चात  ग्रावश्यक  अनुमति  न  दिये  जाने  के  कारण

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  नहीं  माना  गया
 |

 speaker  not  having  subsequently  a  corded  the  necessary  permission,  the  docu-
 ment  was  not  treated  as  laid  on  the  Table.
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 14  श्रावण  1993  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  बारे  में  पवि  ect

 ना
 अर  पंजाब  राज्य  विधान

 मंडल
 का  प्रत्यायौजन

 विधेयक  आमादा
 थ

 emplo  ree  s  are  facing  trials.  Cases  against  them  should  be  withdrawn  and  some  unterim

 reli  f  should  be  given  to  them.

 aft  जे०  एम०  गौहर  पंजाब  में  कॉँग्रेस  ने  जो  शर्मनाक  भूमिका  निभाई
 ज

 वे
 सकी  सभी  को  निन्दा  करनी  यही  नहीं  भारत  की  प्रधान  मंत्री  तक ने  राज्य

 राज्यपाल  की  विधान  सभा  भंग  करने  की  सिफारिश  की  निन्दा  की  है  हालांकि  यही  निरण  य

 चित  था  ताकि  दल-बदल  की  राजनीति  पनपने  न  पाये  ।  कांग्रेस  यही  चाहती  है  कि  कोई

 qi प्रादेशिक  अपने  राज्य  में  चाहे  उसने  कितना  ही  सराहनीय  कार्य  क्यों
 न

 किया  हो  भ्र ौर
 at

 वह  कितना  ही  लोकप्रिय  क्यों  न  अपना  प्रभाव  न  बढा  पाए  ।  क्या  काग्रेस  का  यह  रवैया

 लोकतंत्र  के  हित  में  है  ?  wa  जबकि  काग्रेस  को  जनता  का  इतना  अधिक  समर्थन  प्राप्त  है  ,

 थोडा  उदार  बनना  चाहिये  कौर  गेंर  काँग्रेस  सरकारों  इस  प्रकार  नही  गिराना  चाहिये  |

 Shri  Sadhu  Ram  (Phillour)  :  Before  Presidents  Rule  was  clamped  in  Punjab,  the  st  te

 was  smasting  under  the  atrocites  Committee  by  the  Communal  Akali  Government.  Harijans

 were  facing  annihilation.  Wherever  Harijans  were  murdered,  no  cases  were  registered  with

 the  police.  Even  some  police  officers  collided  with  the  Akalis.  So  much  so,  even  tod

 the  Governor  has  not  acted  against  those  corrupt  and  unscrupulous  officers  complains

 against  whom  were  sent  to  him  in  writing.

 Relative  of  many  Akali  &  Ministers  have  grabled  the  land  of  Harijans  in  the  stat

 Shri  Riyasti’s  memorandun  calling  for  inquiry  egainst  corrupt  Akali  ex-  Minister  has  no

 borne  any  finsh  so  far.  We  are  hopefully  looking  towards  the  Governors  to  take  action  i

 the  matter  of  mess  transfers  of  Teachers,  grant  of  inter  relief  to  State  Government
 empl-

 yees,  removal  of  irregularities  in  the  grant  of  power  connections  to  farmers,  loweing  of
 creased  price  of  fertilizers  and  taxes  on  tractors.

 Today  not  even  one  percent  people  of  Punjab  are  behind  Sant  Fateh  Singh,  who  i

 threatening  to  launch  another  agitation.  Onthe  other  hand,  people  had  heaved  a  sigh  o
 relief  when  Akali  high  handedness  was  checked  following  the  imposition  of  President’s  Rule
 in  Punjab,

 $ I  propose  that  through  an  amendment  in  the  constitution,  a  political  party  m
 have  at  least  10,000  members  after  100,000  population  and  that  they  must  not  belong  t
 the  same  community,  This  would  go  a  long  way  to  check  the  mushroom  growth  of  comm
 unal  parties  like  the  Akali  Dal,  Muslim  league  etc.  The  sant  has  always  raised  the  slogan
 of  ‘Panth  in  whenever  his  interest  suffers,  as  he  is  doing  in  the  case  of  Del

 urudwaras.  Government  should  not  come  down  before  such  empty  threats.

 I  want  to  assure.  the  Central  Governmet  that  all  ministers  and  non-Akalies  in

 -  Punjab  appreciate  Government’s  step  in  ending  Akali  rule  in  the  state,  but  they  should  pull
 up  the  Governor  a  little  to  06  more  active  so  that  prompt  action  is  taken  against  all  those

 against  whom  complaints  are  pending  with  him  as  also  to  solve  other  pending  cases  as  cited

 above.
 In  the  end,  I  would  suggest  that  the  strength  of  State  Cabinets  be  limited  to  te

 ercent  of  the  total  strength  of  State  Legislatures  through  a  Constitutional  amendment  an

 reiterate  my  demand to  the  hon:  Home  Minister  to  activise  the  Punjab  Governor  a  little

 mo

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  उग्र  जी  भ्रनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर ।
 *Summarised  Translated  Version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered

 in  Tamil.
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 Statutory  Resolution  Re-Proclamation  in  relation  to  the  State  of  Sravana  14,  1893  (Saka)
 Punjab  and  Punjab  state  legislative  (Delegation  of  powers)  Contd.

 Shri  Mukhtiar  Singh  Malik  (Rohtak)  :  intend  to  support  the  Bill  introduced  by
 Shri  Pant.  We  welcome  it  as  it  follows  the  fall  of  the  corrupt  and  communal  Akali  rule  in

 Punjab.  Isupport  Shri  Sadhu  Rem’s  demand  to  limit  the  strength  of  Ministers  to  ten  per-
 cent  of  the  total  number  of  legislators  in  any  state,  although  this  should  have  been  imple-
 mented  in  1967  itself,  because  even  Congress  Cabinets  in  many  states  like  Haryana  are  too

 large.

 I  am  happy  to  note  the  statement  of  Shri  Darbara  Singh  regarding  award  on  Chandi-
 Garh  when  he  said  that  they  should  stand  by  the  Award.  But  I  am  sorry  to  say  that  he

 says  one  thing  here  in  Parliament  and  another  thing  outside  it.  am  sure  that  Union  Foreign
 Minister  and  Shri  Darbara  Singh  also  attended  the  P.  C.  C.  meeting  held  on  17th  or  18th

 July  wherein  a  resolution  was  passed  that  Cha-digarh  be  given  to  Punjab  along  with  Fazilka

 and  Abohar.  It  is  a  very  deplorable  attitude  and  the  Centre  should  not  now  bow  to  such

 pressure.  I  would  request  the  Government  to  implement  the  award  in  letter  and  spirit  and

 with  all  firmness.

 I  am  all  praise  for  the  action  taken  by  the  Governor  following  the  fall  of  Akali

 Government.  The  cancer  of  corruption  is  not  new  in  Punjab,  look  at  the  Kairon,  Ram

 Kishan  and  Gill  regimes  and  Bakshi  regime  in  Jammu  and  Kashmir.  Today  the  same

 Congressmen  are  accusing  the  Akalis.

 1  do  not  know  how  one  hon.  Member  was  saying  yesterday  that  Congress  does  not

 believe  in  defections  and  that  Party  does  not  in  anyway  encourage  it,  whereas  this  drama

 was  played  in  U.  P.,  Bihar  etc.  by  Congress  and  I  will  add,  it  is  the  arch-leader  in  bringing

 about  defectious.  Inquiry  into  corruption  charges  against  Ex-Ministers  should  not  be  taken

 up  during  President’s  Rule.  It  would  be  a  bad  precedent.

 In  the  end, I  would  suggest  that  the  same  facilities  should  be  given  to  Central

 Government  employees  sent  to  Punjab  after  President’s  Rule  as  are  available  to  them  here.

 श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  अकाली  राज  में  भ्रष्टाचार  इतना  अधिक  था  कि

 मन्त्री  भी  एक  दूसरे  का  काम  बिना  घूस  लिए  नहीं  किया  करते  थे  ।  भ्रष्टाचार  को  राज  चलाने  का

 सामान्य  माध्यम  मान  लिया  गया  था  ।  सरकारी  कर्मचारियों  के  स्थानांतरण  के  लिए  भी  घूस  ली

 जाती  थी  |

 यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  कांग्रस  ने  गिल  सरकार  को  समर्थन  दिया
 यद्यपि  वह

 थी  परन्तु  हमने  ऐसा  पता  लगते  ही  ग्रसना  समर्थन  समाप्त  कर  दिया  था  |

 उक्त  पंचाट  की  धोषणा  किये  जाने  पर  जिसके  फलस्वरुप  चण्डीगढ़  cate  को  कौर

 फाजिल्का  तथा  श्रबाँदर  हरियाणा  को  दिये  गये  हरियाणा  में  अनेक  रेलगाड़ियो  को  जला  दिया  गया

 था  ।  हरियाणा  के  लोग  इस  पंचाट  पर  बहुत  ग्रप्नसनत  थेਂ  काँग्रेस  के  एक  सदस्य  को  जीवित  जला

 दिया  गया  था  ।  यह  जनसंध  वालों  का  कार्य

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena);  This  is  absolutely  wrong.  It  may  not  be

 recorded.

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  Shri  Kanti  Kumar  was  burnt  alive  by  them.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  **

 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
 ec *Not  r  v  ee Sorded, wa
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 5  1971  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 कौर  पंजाब  राज्य  विधान  मंडल
 fr qae

 सभापति  महोदय  :  वेह  जो  कुछ  कहें  उसको  रिकार्ड  नहीं  किया  जायेगा  |

 श्री  देनीश  fag  गरचा  :  हरियाणा  में  तीन  दिन  तक  आन्दोलन  होता  रहा  |  पंजाबियों  के

 लिये  हरियाण  से  गुजरना  सुशील  था  ।  अकाली  सरकार  द्वारा  इस  पंचाट  को  इस  लिये  स्वीकार

 किया  गया  था  क्योंकि  देहू  अपने  नेता  का  जीवन  बचाना  चाहते  थे  ।  परन्तु  wap  vi  स्प्रदायिक  दल

 द्वारा  स्वीकृत  पंचाट  को  पंजाब  के  लोग  मानने  के  लिये  बाध्य  नहीं  पंजाब  के  लोगों  ने  cs

 सम्मति  से  इस  बात  का  निर्णय  किया है  कि  वे  फाजिल्का  कौर  अम्बाला  नहीं  छोड़ेंगे  |  हमारे  दल  ने

 भी  इस  श्राद्ध  का  एक  संकल्प  पास  किया  है  |

 श्रीमुस्तियार  सिंह  रस  बात  की  भी  वकालत  कर  रहे  हैं  कि  oot  जांच  आयोग  स्थापित  न

 किया  जाये  हालंकि  भूतपूर्व  सरकार  के  मंत्रियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  गम्भीर  आ्रारोप  हैं  हमारी

 मांग  है  कि  जांच  आयोग  तुरन्त  नियुक्त  किया  जाये  |

 जनसंघ  ने  पंजाब  में  विशेषकर  अवसरवादी  का  भाग  wer  किया  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है

 कि  लोगों  की  शिकायतों  को  टूर  किया  जाये  |  दरित  क्रान्ति  का  लाभ  छोटे  किसानों  को  पहुंचना

 चाहिए  ।  इन  किसानों  को  प्रौद्योगिकी  के  लाभ  भी  उपलब्ध  कराये  जाने  चाहिए  ।  पंजाब  में  बिजली

 की  बहुत  कमी  है  ।  कारखाने  पुरी  तरह  काम  नहीं  करवा  रहे  हैं  ।  इस  कमी  को  दूर  किया  जाना

 चाहिए  ।  बिजली  उत्पादन  के  कार्य  को  राष्ट्रीय  काय  सभा  जाना  चाहिए  शर  इसे  केन्द्र  द्वारा

 अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  |

 कुछ  भूमिहीन  लोगों  ने  सतलुज  तथा  व्यास  नदियों  के  साथ  के  क्षेत्रों  में  खेती  की

 प्रत्येक  व्यक्ति  के  पास  दो  से  पांच  एकड़  तक  भूमि  है  ।  इन  लोगों  ने  ग्लानि  मेहनत  से  यहां  पर

 खेती  की  है  ।  अग्र काली  दल  सरकार  ने  पुनर्वास  विभाग  की  सांठगांठ  से  इन  लोगों  को  इन  क्षेत्रों  से

 निकालने  का  प्रयास  किया  था  ।  मेरा  निवेदन  है  इन  लोगों  के  पास  इस  भूमि  को  रहने  जाये

 six  किसी  नये  व्यक्ति  को  यहां  पर  भूमि  स्लाट  न  की  जाये  ।

 एम  सत्यनारायण  राव  :  यह  चौथा  राज्य  है  जिसमें  राष्ट्रपति  का

 शासन  लागू  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  एक  के  बाद  दूसरे  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू

 करना  उचित  नहीं  है  ।

 इससे  विदेशों  में  देशਂ  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  लगता  है  ।

 यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  सदस्यों  ने  विधेयक  पर  चर्चा  के  साथ  साथ  पंजाब  में  wags

 सरकार
 चलाने

 वाले  दलों  पर  भी  आरोप  लगाये  हैं  |

 न  कृषि  बल्कि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  भी  पंजाब  का  ऊंचा  स्थान  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 यह  राज्य  देवा  के  अन्य  राज्यों  के  लिए  एकਂ  weet  राज्य  बने  के  लोग  बहुत  परिश्रमी  हैं  ।

 अब इस इस  राज्य के  उम्र तर  विकास की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  पर  है  ।

 *Hindi  translation  of  the  English  version  of  speech  delivered  in  Telugu,

 तेलुगू  में  दिये  गये  भाषा  के  अग्रेज़ी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 Statutory  Resolution  Re-Proclamation  in  relation  to  the  state  of  August  5,  1971

 नाथा
 Punjab  &  Punjab  state  Legislative

 (Delegation
 of

 वैकल्पिक  सरकार  के  गठन  की  सम्भावनाएं  का  पता  लगाये  बिन  राष्ट्रपति  का  शासन

 लागू  कराने  की  सिफारिश  करना  किसी  भी  राज्य  के  राज्यपाल  के  लिए  उचित  नहीं  राज्यपाल

 को  सर्वप्रथम  वैकल्पिक  सरकार  बनाने  की  सम्भावनाश्रों  का  पता  लगाना  चाहिए  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  पंजाब  में  सरकारी  अधिकारियों  में  भ्रष्टाचार  फैला  sar  था  ।  हम

 समाचार  पत्रों  में  पक्षपात  तथा  भाई-भतीजावाद  के  बारे  में  भी  पढ़ते  रहे  हैं  ।  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार

 कब  इन  बुराइयों  को  दूर  कर  सकती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  श्री  पंजाब  में  भूमि  सुधारों  को  भी  लागू
 कर  सकती  हैं  |

 मैं  विचारावीन  विधेयक  का  विरोध  करता हुं
 क्योंकि  वास्तविक  अधिकार  गुह-मन्त्रालय

 को  ही  प्राप्त  होगा  ।  वास्तव  में  राष्ट्रपति  को  परामर्श  देने  के  लिए  संसद  सदस्यों  की  एक

 सलाहकार  समिति  होनी  चाहिए  ।  परन्तु  पंजाब  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  समिति  नियुक्त  नहीं  की

 गई  है  ।

 मैं  गृह  मन्त्री  से  भ्रनुरोध  करूगा  कि  वह  इस  अवसर  का  लाभ  उठाकर  पंजाब  में  भूमि

 सुधार  जेसे  हरनेक  क्रान्तिकारी  उपाय  लागू  करें  |

 डॉ०  अमरनाथ  विद्यालंकार  :  पंजाब  की  अकाली  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार

 ने  नहीं  गिराया  है  ।  वास्तव  में  अकाली  दल  प्रशासन  को  नहीं  चला  सको  कौर  मुख्य  मन्त्री  को

 त्यागपत्र  देना  पड़ा  |  जब  राज्यपाल  ने  देखा  कि  कोई  अन्य  दल  स्थायी  सरकार  न  बना  सका  तो

 उन्होंने  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  की  सिफारिश  की  ।

 पंजाब  में  जनसंघ  दौर  श्रकालीदल  का  वातावरण  उत्पन्न  कर  रहे  थे  ।

 संत  फतेह सिंह  तथा  श्री  बादल  द्वारा  अनेक  बार  वचन  दिये  जाने  के  बावजूद  दोषी  मंत्रियों

 के  विरुद्ध  कोई  जांच  नहीं  की  गई  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  पंजाब  को  शासन  करने  में  वे  सभी

 भागीदार  थे  ।  जनसंघ  के  सदस्य  अरब  यह  कह  रहे  हैं  कि  जांच  को  लोकप्रिय  सरकार  बनाने  तक

 स्थगित  कर  दिया  जाये  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सभी  साम्प्रदायिकवादी  दल  एक  दूसरे

 का  समर्थन  करते  हैं  ।

 पंजाब  के  प्रति  we  केन्द्र  सरकार  की  जिम्मेदारी  बढ़  गई  है  क्योंकि  वहां  पर  अरब  राष्ट्रपति

 का  शासन  है  ।  समूची  सरकारी  व्यवस्था  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  बीस  हजार  अध्यापकों

 का  एक  साथ  तबादला  कर  दिया  गया  था  यह  अच्छी  बात  है  कि  उन
 तबादलों  को  a  रद्द  कर  दिया

 गया  है  सरकारी  क्यारियों  की  मांगों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जानो  चाहिए  ।  समझौता

 होने  तक  उनके  नेतायों  के  विरुद्ध  चल  रहे  मुकदमों  को  वापस  लिया  जाना  चाहिए  ।  a  श्राद्या  है

 कि  केन्द्रीय  सरकार  प  जाब  में  दक्ष  श्राकार  की  स्थापना  करेगी  |

 Shri  Mohinder  Singh  Gill  (Ferozepur)  :  It  was  misfortune  of  the  people  of  Purjab
 that  two  comirusal  parties  Jan  Sangh  and  Akali  Dal  came  into  power  in  1967.  The  State

 You  will of  Punjab  which  was  making  progress  by  leaps  and  bounds  suffered  a  set  back.

 remember  that  Shri  Kanti  Kumar  was  burnt  alive  by  the  Jan  Sangh  peop!e  in  Panipat.

 सभापती  महोदय  :  इसका  खण्डन  हो  चुका  है  ।

 Shri  Mahendra  Singh  Gill  :  It  is  said  that  Congress  brought  about  defections  in
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 पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  उदघोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प 14  श्रावण  1893

 श्र  पंजाब  राज्य  विधान  मंडल  का  विधेयक  जारी

 Punjab.  But  we  never  asked  them  to  come  to-gather  no  we  asked  them  to  desert  each

 other  Since  1967  there  has  been  four  different  ministers  in  Punjab.  A  Bill  to  have  defec-

 tions  should  be  brought in  the  Parliament

 उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair |  ं

 Sikhs  always  played  a  great  role  in  the  independence  movement,  but  Sant  Fateh

 Singh  has  always  acted  against  the  interests  of  the  country  In  1965,  when  the  country
 was  fighting  with  the  enemy,  sant  had  under  taken  fast  un  to  death,  Once  again,  when  the

 ountry  1s  facing  the  danger  from  Pakistan  on  account  of  the  situation  in  Bangla  Desh  he

 has  started  morcha  When  Sisganj  Gurudwara  was  closed  and  different  groups  of  Sikhs

 were  fighting  the  sant  did  not  come  to  Delhi,  But  now  when  the  Central  Government has
 resclyed  the  dispute,  he  is  coming  to  Delhi,  because  his  supporters  have  lost  control  over

 the  Gurudwaras  and  they  are  not  getting  the  public  money  for  their  use,  He  was  received

 with  black  fiags  at  many  places  in  Punjab

 The  Passport  of  Mr  Gagjit  Singh,  General  secretary  of  sant  Akali  Dal  should  be

 canceiled

 Some  heavy  industries  should  be  set  up  in  Punjab.  The  maiter  of  Thien  Dam

 should  be  settled  soon  It  is  important  fer  Punjab

 in  order  to  counteract  the  propaganda  of  the  television  centre  of  Pakistan

 at  Lahore,  Our  Government  should  start  a  television  centre  in  the  border  areas  of  Punjab

 The  Government  employees  and  teachers  in  Puniab  have  b232a  facing  great  difficul-

 ties  during  the  Akali  regimse  The  question  of  giving  interim  relief  to  the  employees  should

 be  settled  soon,

 Chandigarh  should  he  linked  with  Delhi  by  the  main  railway  line

 श्री  ज्योति  बसु  भ्र काली  कौर  कांग्रेसी  दोनों  एक  ही  थैली  के  चट्टे

 बट्टे  हैं  ।  बड़े-बड़े  जमींदारों  wie  प्  जी पतियों  के  पिट्ठू  होने  के  काोररसप  अकालियों  ने  पंजाब  में

 नहीं  पर  लम्बे  ल  में  कांग्रस  कया  किया  ?
 उन्होंने  लोगों  को  पिछड़ा

 ह्यया  ही  बनाये  रखा  भ्र ौर  झपना  काम  बनाया  ।  वहाँ  साक्षरता  मेक्सिको  से  भी  कम  है  ।  उन्हें

 अ्रनजान  रखा  ।  पंजाब  में  किसी  प्रकार  का  भूमि  सुघार  नहीं  हुआ  कयोंकि  अकाली  दल  तथा  कांग्रेस

 दोनों  के  नेता  बड़े-बड़े  जमींदार  ही  थे  ।  उन्होंने  कोई  भूमि  सुधार  होने  ही  नहीं  दिया ।

 इसलिये  इसके  लिये  अकाली  कौर  कांग्रेसी  दोनों  ही  दोषी  वहां  wat  भी  2000  कौर  3000

 एकड़  के  व्यक्तिगत  फार्म  हैं  पारिवारिक  यह  भू  ठी  सहकारी  समितियों  जिसके  सदस्य  एक  परिवार

 के  लोग  ही  हैं  के  गमे  हैं  ।  इन  बड़े-बड़े  जमींदारों  ने  लाखों  लोगों  को
 अपनी

 जमीनो ंसे  पुलिस  की

 मदर  से  प्रेशर  कराया

 सभी  राज्यों  के  मन्त्रियों  के  आ्राचरणण  की  जांच  की  जानी  चहिये  ।  क्योंकि  ave st  at  राह

 पर  है  ौर  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ।

 बड़े-बड़े  जमींदारों  att  पू  जी पतियों  के  हितों  के  लिये  सरकार  ने  पुलिस  द्वारा  दमन  चालू

 कर  दिया है  ।  नक्सलवादियों  की  झाड़  लेकर  मेरे  दल  के  सदस्यों  को  कई  प्रकार  से  तंग  किया

 जा  रहा  उन्हें  पीटा  जा  रहा  है
 ale

 गिरफ्तार
 किया

 जा  रहा
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 Statutory  Resolution  Re-Proclamation  in  relation  to  the  State  of  Sravana  14,  1893  (Seka)
 Punjab  and  Purjab  state  legislative  (Delegation  of

 powers)-Contd,  —

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नो  कृष्ण  चंद्र  सरकार  पर  यह  आरोप  लगाया

 गया  है  कि  केन्द्र
 ने  पंजाब  तथा  अन्य  राज्यों  में  राष्ट्रपति  बासन  इसलिए  लागू  किये  हैं  कि  वह  उन

 राज्यों  में  विरोधी  दलों  की  सरकारों  को  हटाना  चाहता  है  ।  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  किसी  भी  राज्य

 में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  का  प्रत्येक  मामला  सभा  के  सामने  पाया  तथा  उन  सब  पर  यह

 विचार  हम्ना  था  तथा  दोनों  सदनों  ने  राष्ट्रपति  की  घोषणा  का  अनुमोदन  किया  था
 ।

 प्रत्येक  मामले

 में  कुछ  विशेष  बातें  थीं  ।  इस  are  स्थिति  को  सामान्य  रूप  देना  उचित  नहीं  है  ।  परन्तु  यह

 बात  विल्कुल  स्पष्ट  है  कि  जब  तक  किसी  राज्य  की  सरकार  संविधान  के  अनुकूल  कार्य  करती

 रहेगी  तब  तक  केन्द्र  बिल्कुल  हस्तक्षेप  नहीं  पर  जब  किसी  राज्य  में  व्यवस्था  पैदा  होती

 है  तभी  अनुच्छेद  356  लागू  किया  जाता  है  |

 जहां  तक  पंजाब  का  प्रशन  है  वहां  राष्ट्रपति  शासन  राज्यपाल  कौर  मुख्य  मन्त्री  की  सलाह

 पर  लागू  किया  गया  है  कौर  उसके  बाद  कांग्रेस  को  सरकार  बनाते  का  अवसर  नहीं  दिया  गया

 मत  यह  कैसे  कहा  जा  सकता  है  कि  हम  अपने  दल  की  सरकार  राज्यों  सें  बनाना  चाहते  हैं  ।

 we  इन  ara  में  कोई  सार  नहीं  है  ।  वास्तविकता  तो  वही  है  कि  जब  किसी  राज्य  की  सरकार

 संविवान  के  अनुकूल  कार्य  नहीं  करती  तब  राज्यपाल  सलाह  मानਂ  कर  राष्ट्रपति  शासन  लागू
 किया  जाता  &  |

 पंजाब  में  शीघ्र  चुनाव  कराये  जाने  की  बात  कही  गई  |  हम  भी  ऐसा  ही  चाहते  पर  wat

 मतदानों  की  सुची  का  पुनरीक्षण  करना  है  कौर  इस  सब  प्रक्रिया  के  बाद  ही  चुनाव  हो  सकते

 हैं  ।

 ef}  बसु  ने  कहा  कि  पंजाब  में  या  तो  अकाली  नजर  जाते  हैं  या  फिर  किंग्स  सी  ।  यह  सही

 है  ।  जब  उनके  दल  ने  अकाली  दल  का  समर्थन  किया  तो  उन्होंने  भी  नीली  पगड़ियाँ  पहन  ली

 होंगी

 करते श्री  ज्योति  बसु  :  हम  तो  विश्वानुकूल  समर्थन  i  ये  |  ह  ।  हमने  dat  के  राष्ट्रीयकरण
 के  मामले  में  माननीय  मन्त्री  के  दल  का  भी  समर्थन  किया  था  ।

 श्री  कृष्ण  चंद्र  पन्त  :  यह  कट  सत्य  समूची  सभा  को  इसकी  जानकारी है  ।  मैं  तो

 केवल  इसका  उल्लेख  ही  करना  चाहता  था  |

 उन्होंने
 इस  बात  का

 उल्लेख  किया
 कि

 पंजाब
 में

 कांग्रेस  पार्टी  के  नेता  के  पास  बहुत
 afra

 भूमि  परन्तु  इस  प्रकार  किसी  का  नाम  लेना  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  उनके  पास  3,000  एकड़  भूमि  है  ।

 श्री  दरबारा  fag  :  इतनी  अधिक  भूमि  बिल्कुल  नहीं  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  पंजाब  के  लोगों  को  पिछड़ा  gar  बताया  है  ।
 मैं  समझता  हुं  कि  उनका  यह  कहना  एकदम  गलत  पंजाब  के  लोगों  ने  देश  के  इतिहास  में

 महत्व  भूमिका  निभाई  है  ।  उन्होंने  विदेशी  श्राकमणों  के  विरुद्ध  हमेशा  देश  की  रक्षा  की
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 5  1971  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  कौर

 पंजाब  राज्य  विधान  मंडल  का  विधेयक --  जारी

 अभी  भी  पंजाब  के  लोग  सभी  प्रकार  की  परिस्थितियों  का  सामना  कर  सकते  हैं  झ्र ौर  देश  को

 सदाकत  बना  सकते  हैं  ।

 पंजाब  के  सिपाही  विश्व  प्रसिद्ध  हैं  ।  इसी  प्रकार  पंजाब  के  छोटे  उद्योगपतियों

 ait  शिल्पकारों  ने  बहुत  बरच्छा  काय  किया  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  हैं  कि  पंजाब  में  as

 उद्योग  धन्धे  नहीं  हैं  ।  मैं  जानता  हूँ  कि  वहां  पर  बड़े  उद्योग  नहीं  हैं  परन्तु  छोटे  तथा  कुटीर  उद्योग

 वहां  पर  अवश्य  है  ।  इसीलिए  पंजाब  में  प्रति  व्यक्ति  राय  देश  में  सबसे  अधिक  क्योंकि  wer

 क्षेत्रों  में पंजाब  ने  बहुत  प्रगति  की  है  ।  उद्योगों  के  लाभ  पंजाब  को  ही  wha  सारे  देश  को

 प्राप्त  हो  रहे  पंजाब  के  लोगों  को  पिछड़ा  हना  कह  कर  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  ने  ठीक  नहीं

 किया है  ।

 शी  ज्योति  बसु  :  मैंने  किसी  को  भी  पिछड़ा  नहीं  कहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  रिकाड  में  मौजूद  है  ।

 श्री  ज्योति  बसु  :  भारतीय  सबसे  ज्यादा  पिछड़े  हुए  हैं  ।  उनकी  प्रति  व्यक्ति  राय  संसार

 में  सबसे  कम  है  ।  प्राथमिक  विकास  में  हम  सब  देशों  से  पीछे  हैं
 ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  अब  उनकी  अपराधी  भावना  सामने  रही  है  ।  बहुत  से  मित्रों

 ने  के  आरोपों  का  जिक्र  किया  है  ।  इन  आरोपों  की  प्रारम्भिक  जांच  की  रही  है  और

 सम्बन्ध  में  समुचितਂ  कार्यवाही  की  जायेंगी  ।

 पंजाब  के  कर्मचारियों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  मैं  सबसे  पहले  वहाँ  से  अध्यापकों  के

 नामकरण  की  बात  लेता  हु  अरबो  स्थानान्तरण  w  कर  दिये  गये  हैं  कौर  यथास्थिति  कायम

 कर  दी  गई  है

 wa  aren  है  कि  पंजाब  की  वर्तमान  सरकार  अपने  कर्मचारियों  की  अन्य  सभी  मांगों  पर

 भी  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेगी  कौर  हरिजनों  की  सदस्यों  की  are  भी  विशिष्ट  रूप  से  ध्यान

 देगी

 कुछ  सदस्यों  ने  भूमि  सुधारों  का  भी  उल्लेख  किया  था  ।  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  से

 कहा  है  कि  केन्द्रीय  कृषि  मन्त्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  इस  मामले  की  पुनरीक्षा  की  जाये  ।

 हमारे  बहुत  से  मित्रों  ने  दिल्‍ली  के  गुरुद्वारों  के  बारे  में  कुछ  कहा  है  ।  अब  तक  जो  लोग

 गुरुद्वारों
 के  चुनाव  के  लिए  शोर  मचा  रहे  श्री  वे  ही  इसका  विरोध  कर

 रहे  हैं
 ।  हमारा  प्रयास

 तो  यही  है  कि  चुनाव  शीघ्रातिशीघ्र  हों  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  vet  यह  है  कि  ;.

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  पंजाब  राज्य  सम्बन्ध

 में  15  1971  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  करती  है  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 The  motion  was  ad  opted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है  कि  :
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 को  पंजाब  राज्य  के  विधान-मण्डल की  विधियां  बनाने  की  शक्ति  प्रदान  करने

 वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा
 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  कि  :

 2  att  3,  खण्ड  1,  अ्रधिनियम  सुत्र  शौर  विधेयक  का  नाम  का  लग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  ale  3,  खण्ड  1,  अधिनियम  सत्र  शौर  विधेयक  का  नोम

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  2,  and  3,  clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were

 added  to  the  Bill

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परन  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  बै

 प्रस्ताव  पारित  gut
 The  motion  was  adopted

 स्त्रियों  के  वेतन  तथा  दत्त  सम्बन्धों  विधेयक

 THE  SALARIES‘AND  ALLOWANCES  OF
 MINISTERS  BILL

 श्री  एच०  UHo  पटेल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 मन्त्रियों  के  वेतन  तथा  भत्ते  से  सम्बन्धित  विधि  को  समेकित  कौर  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  agate  दी  जावे  ।”

 भी  एस०  एम०  बनर्जी  :  इस  विधेयक  में  मन्त्रियों  के  वेतन  तथा  भत्तों में  कमी
 करने  की  बात  नहीं  की  गई  इस  समय  मन्त्रियों  की  उस  राय  पर  जिस  पर  राय  कर  नहीं

 आयकर  लगना  चाहिये  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  को  मन्त्रियों  पर  होने  वाले  व्यय
 की स  ही  राशि  की  जिनका  देनी  है  ।  मगर  इस  विधेयक  के  स्थान  पर  अरन्य  विधेयक  लाया

 जिसमें  मन्त्रियों
 के  वेतन  तथा  भत्तों  को  कम  करने  की  व्यवस्था  तो  मैं  उसका  समर्थन
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 श्री  एच०  एम०  इस  विधेयक  द्वारा  मंत्रियों  की  वास्तविक  श्राय  को  जनता  के

 समक्ष  प्रकट  करने  का  प्रयास  किया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न
 यह  है

 :

 मन्त्रियों  के  वेतन  तथा  भत्ते  से  सम्बन्धित  विधि  को  समेकित  कौर  संशोधित  करने

 वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  रवायात  हुमा
 The  motion  was  adopted

 ait  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता  हूँ  ।

 संविधान  (a  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 अनुच्छेद  141  का  संशोधन  तथा  नये  श्रनुच्छंद  1435  शादी  का  अश्मन्त  स्थापन

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 भारत  के  संविधान  का  alt  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  का  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 भारत  के  संविधान  का  कौर  Wea साने  बना  न  करने  वाले  विधेयक  के  पुरःस्थापित  करने  की

 agate  दी  जाये  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह
 The  motion  was  adopted

 ww श्री  सी०  एस०  स्टीफन  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  ह
 ६

 भूमि  asia  विधेयक

 LAND  ACQUISITION  (AMENDMENT)  BILL

 को  एस०  सी०  सामन्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भूमि  जैन  1894  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :
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 भूमि  अर्जन  1894  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  eat 8
 The  motion  was  adopied

 श्री  एस०  सी०  साव  स्  :  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता हूँ  ।

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 16  का

 श्री  ato  कण  चन्द्रभान
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”'

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  ;

 भारत  के  संविधान  का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 mate  दी  जाये  |

 प्रस्ताव  स्व it  ट  (0
 ई र्ा

 |
 The  motion  was  adopted

 श्री  सी०  के  चन्द्रभान  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 nes  Aeon

 संविधान  आदेश  fader

 CONSTITUTION  (SCHEDULED  CAST  ES)  ORDERS

 (AMENDMENT)  BILL

 भी  ato  चित्ति बा जु  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 झ्रनुसुचित  जातियों  की  सुचियों  में  कतिपय  ध ्Tf त  22.0 यों  को  सम्मिलित  करने  कौर

 तत्सम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  रैं

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 श्री  सी  चित्ति बाबू  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 re

 ।
 *तमिल  में  विधेयक  की  पुर:स्थापना  के  aa  जी  ग्रनुवाद  का  हिन्दी  रूप
 *Translated  version  of  English  translation  of  introduction  in  Tamil.
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 5  1971  संविधान  विधेयक

 जल  कौर  ary  प्रदूषण  निवारण  विधेयक

 PREVENTION  OF  POLLUTION  OF  AIR  AND  WATER  BILL

 थ्रो ०  शिव  लाल  सकसेना  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 cf  नगर  स्थानीय  मोटर  विषाक्त  ई  धन

 जलाने  वाले  भ्रमण  अभिकरणों  तथा  व्यक्तियों  को  वातावरण  में  विषाक्त  गैसें  फलाने  से  कौर

 उन्हें  अपनी  किण्वित  अन्य  बदबूदार  कूड़ाकरकट  तथा  गंदा  पानी

 नदियों  निकायों  तथा  खुले  स्थानों  में  विकसित  करने  जिसके  कारण  कि  जल  पीने  योग्य  नहीं

 रहता  है  तथा  वातावरण  दुरग घं पुरा  तथा  असहम  बन  जाता  है  लोरर  जिसके

 स्वरूप  कि  एक  गंभीर  लोक-कटक  तथा  स्वास्थ्य  के  लिये  संकट  उत्पन्न  हो  जाता  रोकने  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  ी

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रशन  यह  है  :

 fe  नगर  स्थानीय  मोटर  विषाक्त  ई  धन

 जलाने  वाले  wer  अभिकरणों  तथा  व्यक्तियों  को  वातावरण  में  विषाक्त  गैसें  फलाने  से  मौर

 उन्हें  ग्रसना  किण्वित  wer  बदबूदार  कूड़ाकरकट  तथा  गंदा  पानी

 निकायों  तथा  खुले  स्थानों  में  विकसित  करने  जिसके  कारण  कि  जल  पीने  योग्य  नहीं

 रहता  है  तथा  वातावरण  दुर्गध पूर्ण  तथा  ग्राह्य  बन  जाता  है  ग्रोवर  जिसके

 स्वरूप  कि  एक  गंभीर  लोक-कटक  तथा  स्वास्थ्य  के  लिप्रे  संकट  उत्पन्न  हो  जाता  रोकने  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adopted

 प्रो ०  दीवान  लाल  सक्सेना  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 19,  22  शादी  का

 श्री  ए०  Fo  गोपाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  gs  :

 भारत  के  संविधान  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अ्रनुमति
 दी  जाये  प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  |

 भारत  के  संविधान  का  att  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की

 भ्र नुम ति  दी  जाये  पच
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा

 i  he  motion  was  adopted

 श्री  ए०  सके  गोपालन  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 कि  oe

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  बीटेक

 SALARIES  AND  ALLOWANCES  OF  MEMBERS  OF  PARLIAMENT

 (AMENDMENT)  BILL

 धारा  क  का  शन्त:स्थापन )

 Shri  P.  L.  Bampal  (Ganganagar)  :  I  beg  to  move:

 leave  be  granted  to  withdraw  the  Bill  further  to  amend  the  Salaries  and

 Allowances  of  Members  of  Parliament  Act,  1954.”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  ।

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  1954  का  ale  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  वापस  लेने  को  अनुमति  दी  जाये  ।
 1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 Shri  L.  Bampal  :  I  withdraw  the  Bill.

 विधेयक  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  |

 The  Bill  was,  by  leave,  withdrawn

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 श्रतसूची  का  स

 श्री  एस०  एम०  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  योगेन्द्र  भा  के  उपयु  क्त  विधेयक  के  बारे  में  मुझे  श्री  एस०एम०  बनर्जी

 से  एक  पत्र  प्राप्त  हा  जिसमें  उन्होंने  श्रतुरोध  किया  है  कि  इस  विधेयक  पर  बहस  स्थगित  कर

 दी  जाये  ।  इसके  दो  या  तीन  कारण  हो  सकते  हैं  सरकार  भी  इसी  प्रकार  का  विधेयक

 for  करना  चाहती  है  अथवा  सरकार  मामले  पर  विचार  हेतु  समय  चाहती  है  ।

 थ्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  इस  विधेयक  के  उदय  शर  कारणों  के  अन्तर्गत  गया  है
 कि  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  राजस्थानी  कौर  भोजपुरी  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची

 में  सम्मिलित  करना  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  उत्तर  देने  से  पुर्व  इस  मामले  पर
 अच्छी  तरह  से

 विचार  कर  इसलिए  विधेयक  पर  बहस  स्थगित  कर  दी  जाये  ।
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 ( 14  श्रावणी

 1893  विधान  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  की  बात  भी  सुन  लीजिए  |

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  (  श्री  राज  बहादुर )  :  मैं  श्री  गोखले  के

 कथन  की  झ्रोर  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  :

 *'अ्राठ्वीं  भ्रनुसुची  की  पुरी  योजना  की  विस्तृत  जांच  की  श्रावद्यकता  इस  विधेयक

 को  वापस  ले  लिया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  उचित  समय  पर  इन  तीन  भाषियों  भ्र ौर  wea  भाषियों  के  बारे  में  सदन  में  व्यक्त

 की  गई  राय  पर  ध्यान  देगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  को  प्रस्ताव

 स्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  देता  हूं  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  नियम  109  के  भ्रन्तर्गत  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 श्री  भोगेन्द्र  का  के  संविधान  विधेयक पर  बहस  स्थागित  की  जाय  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 श्री  भोगेन्द्र  करा  के  संविधान  विधेयक  पर  बहुत  स्थगित  की  जाय  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 43  का

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  (Dhar)  :  1  beg  to  move  :

 hat  a  Bill  further  to  amend  the  constitution  of  India  be  taken  into  considera

 The  unemployment  problem  is  one  of  the  major  problem  before  the  country.  The

 Government  was  not  been  able  to  tackle  this  problem  even  within  a  period  of  22  years.
 Five  million  educated  and  ten  million  un-educated  people  are  unemployed.  The  Govern-

 ment  should  solve  this  problem  by  1976,  if  it  is  unable  to  do  so,  an  all-party  Government

 should  be  formed  in  the  centre  after  that  period.

 श्री  अरार ०  डी०  भरे  पीठासीन  हुए  ।

 |  Shri  R.  D.  Bhandare  in  the  Chair  ी

 श्री  रामगोपाल  रेड्डी  :  श्रीमान  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  घण्टी  बजाई  जा  रही  है  ।  गिरापति  है  ।
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 Shri  M.  Daga  (Pali)  Sir,  lriseona  point  of  order.  According  to  rule  69, a
 bill  involving  expenditure  shall  be  accompanied  by  a  financial

 सभापति  महोदय  :  श्री  गंगा  ने  व्यवस्था  का  seq  उठाया  है  ।  यह  कोई  वित्त  विधेयक  नहीं

 है  ।  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रशन  नहीं है  ।

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  (Dhar):  The  unemployment  problem  should  not  be
 taken  up  lightly.  Almost  all  the  parties  feel  that  unless  this  problem  is  solved  over  progress
 will  be  hampered.

 Thousands  of  engineers  are  on  the  road  to-day.  The  magnitude  of  unemployment
 is  increasing  day  by  day.  It  should  be  checked.  We  can  provide  employment  to  thousands
 of  people  if  we  develop  small  parts  on  our  coast.

 India  is  Primarily  an  agricultural  country.  Inspite  of  that  crores  of  agricultural
 labourers  are  unemployed.  Sincere  efforts  should  be  made  to  solve  this  problem.  If  this
 Government  fails  to  solve  this  problem  by  1976  a  Coalition  Government  of  all  the  parties
 should  be  formed.

 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy  (Nizamabad):  The  opposition  is  responsible  for  the

 Preventing  unemployment  in  the  ccuntry.  They  investigate  the  people  for  launching  satyagrah.
 The  opposition  parties  are  not  prepared  to  share  the  responsibility  for  solving  the  vital

 problems  facing  the  country.  The  unemployment  problem  can  be  solved  if  the  opposition
 parties  accept  their  responsibility.

 So  fer  as  the  question  of  formation  of  Coalition  Government  is  concerned  I  would

 say  that  Coalition  Governments  have  already  proved  failure  in  many  States.  So  the  question
 of  farming  a  Coalition  Government  in  the  Centre  does  not  arise.

 Dr.  Keran  Singh  (Bikaner)  :  It  is  a  serious  problem.  He  should  not  bring  in  the
 Party  politics  by  saying  that  the  opposition  is  responsible  for  it.

 Shri  M.  Ram  Gopal]  Reddy  :  The  per  capita  income  in  West  Bengal  was  highest
 during  the  regime  of  Shri  B.C.  Roy.  But  now  itis  the  lowest  because  the  opposition

 parties  are  investigating  the  labour  for  strikes.  The  opposition  parties  are  trying  to  bring
 a  blondy  revolution  ty  rendering  the  people  unemployed  and  thus  investigating  them  against

 the  Government.  The  people  have  give1  a  clear  mandate  in  our  favour  and  the  opposition

 parties  should  nct  watch  and  see  what  ve  do  to  solve  this  problem.  We  cannot  have  Coali-

 tion  Government  with  any  party  as  their  ideals  are  quite  different.

 Every  year  crores  of  peopie  are  commi~«  to  cur  country  from  Pakistan.  It  also  leads

 to  unemployment  in  the  country.  We  should  not  biame  the  Government  as  there  are  many

 other  factors  responsible  for  the  prevailing  unemployment  in  the  country.

 Shri  R.  Pandey  (Rajnandgaon)  :  If  we  do  not  solve  this  problem  quickly  it  will

 pose  a  great  threat  to  the  democracy.  It  is  true  that  we  have  been  exploited  by  the  imperial

 Power  and  during  their  regime  we  cculd  not  make  much  headway.  In  1904  our  population
 was  about  25  crores  which  has  now  risen  to  60  crores.  1990  it  will  touch  90  crore  mark.
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 बीटेक

 Keeping  in  view  the  growing  population  it  wiil  not  be  easy  to  solve  ihis  problem  with  the

 limited  resources  which  are  at  our  disposal.  We  will  have  to  co-ordinate  our  resources  to
 overcome  this  problem.

 The  burreaucracy  is  passing  a  big  bundle  on  the  way.  They  are  not  implementing

 the  programmes  formation  by  the  Government.  The  Government  machinery  is  very  slow.

 If  at  all  we  want  to  achieve  something  we  must  keep  face  with  the  time.  1  had  visited

 Thailand  recently  and  I  had  seen  that  it  had  made  big  strides  in  agricultural  and  Industrial

 spheres.  There  is  no  dignity  of  labour  in  our  country.  Youngmen  are  stay  of  during  work

 in  the  workshops.  We  must  pay  due  dignity  to  labour.

 We  can  stop  the  influx  of  villagers  to  the  cities  by  providing  irrigation  facilities  in

 the  villages.  In  this  way  we  can  also  check  unemployment  to  some  extent.  Similariy  small

 scale  industries  should  also  be  set  up  in  the  villages.  Approach  roads  should  be  constructed

 More  attention so  that  farmers  may  be  able  to  send  their  produces  to  the  nearby  markets.

 should  be  paid  to  the  development  of  villages.  Insteadd  of  spending  lakhs  ofrupees  on  the

 installation  of  fountain  in  Delhi  we  should  spend  this  amount  for  the  development  of

 villages.  In  this  way  we  will  be  able  to  check  the  flow  of  villagers  to  cities  and  be  able  to

 solve  the  unemployment  problem.

 Shri  Ramavtar  Shastri  (Patna)  :  The  unemployment  problem  is  becoming  serious

 day  by  day.  Itis  a  matter  of  regret  that  Government  has  no  accurate  figures  regarding
 unempioyed  persons,  It  is  time  that  we  have  m.de  some  progress  and  that  employment

 opportunities  have  increased  but  the  number  of  the  unsmployed  have  also  increased  mani-

 fold.  About  41  percent  villagers  have  no  land  of  their  own.  We  have  failed  to  give  them
 land  and  thus  have  failed  to  solve  the  unemployment  problem.

 The  banks  were  nationalised  so  that  the  capitalists  may  not  are  the  public  funds
 for  furthering  their  own  interests,  It  was  also  hoped  that  funds  will  be  used  for  providing
 loans  to  farmers  and  small  enterprises.  But  th>  reality  isjust  the  opposite.  The  banks
 have  not  provided  loans  to  the  unemployed  graduates.  Even  tcday  the  75  per  cent  loans
 are  granted  to  monopolists  and  capitalists.  The  funds  of  the  banks  should  be  used  for

 developing  small  scale  industries.  Unemployed  engineers  should  also  be  granted  loans.
 We  should  say  good  bye  to  the  policy  of  capitalism  which  we  have  been  following  since
 independence.  Big  industries  should  be  taken  over  by  the  Government.  Land  should  be

 With alloted  to  the  poor.  The  Government  should  impose  ceiling  onthe  land  holding.
 these  words  I  oppose  the  Bill.

 Shri  M.  Daga  (Pali)  :  There  very  people  who  are  sitting  here  because  of  democ-
 racy  want  to  put  an  end  to  this.  Though  this  Bill,  They  say  that  if  Government  fail  to
 Solve  the  unemployment  problein  by  1976  President  should  vital  a  Coalition  Government
 in  the  Centre.  In  this  connection  I  would  like  to  say  that  people  carnot  to'erate  now
 Presidents’  rule  anywhere  in  the  country.  Knowing  this  will  there  people  have  brought
 this  Bill.

 There  is  no  denying  the  fact  that  crores  of  pcople  are  unemployed  in  our  country.
 It  is  the  responsibility  of  the  Government  to  provide  employment  to  the  people.  It  is  true
 that  Government  have  enforced  Minimum  wages  Act  and  have  started  social  welfare
 schemes.  But  we  have  failed  to  provide  employment  to  the  educated.
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 The  unemployment  problem  impedes  the  progress of  any  country.  It  is  the  problem
 which  gives  birth  to  bloody  revolution.

 Article  43  says:  State  shall I  think  this  Bill  serves  a  warning  to  the  Government.
 endeavour  to  secure  by  suitable  legislation  rs  to  workers  standard  of  life.  How

 long  the  Government  will  take  to  do  that  ?  At  present  we  find  that  in  some  families  there
 are  more  than  one  earning  members  while  in  the  others  there  is  none.  Employment  should

 be  provided  to  the  members  of  such  families  where  none  is  an  earning  member  and  no

 employment  should  be  given  to  a  member  of  such  families  where  there  are  already  earning
 members  and  who  pay  income-tax.

 The  hon.  Member  has  spoken  about  the  formation  of  Government  of  talents  in
 his  Bill  to  which  it  is  difficult  to  agree.  But  so  far  as  the  question  of  giving  employment  to

 the  people  is  concerned  we  endorse  his  views.  It  would  have  been  better  if  an  earlier  date

 had  been  fixed  to  provide  employment.  Let  there  be  atime  bound  programme  to  provide
 employment.  Then  alone  this  problem  can  be  solved.

 We  want  the  money  be  taken  from  the  capitalists  and  invested  in  the  national  works

 for  upgradi  »g  the  poor.

 The  hon.  Member  has  suggested  to  impose  Presidential  Rule.  It  is  against  the

 democratic  principles.  If  we  donot  take  concrete  steps,  we  will  be  responsibJe  for  the

 consequences,

 डा०  कर्णी  fag  :  श्राज  इस  सभा  में  बेरोजगारी  के  बारे  में  दो  विधेयक

 स्थापित  किये  गये  हैं  ale  बड़े  अफ़सोस  की  बात  है  कि  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  ने  इसमें  कोई

 चि  नहीं  दिखाई  है  ।

 |
 श्री  नरेन्द्र  कुमार  ated  पीठासीन  हूरें  |

 |  Shri  N.  K.  Salve  in  the  Chair  ं

 1953  शारिवा  1952  में  श्री  ए०  के ०  गोपालन  ने  बेरोजगारी  पर  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया

 था  |  तब  से  यह  बार-बार  इस  सभा  के  समक्ष  लाया  जाता  रहा  है  ।  चू  कि  यह  कहना  कि  यह

 विधेयक  जनसंघ  अथवा  निर्दलीय  सदस्य  द्वारा  गया  है  इसलिये  यह  ध्यान  देने  योग्य  नहीं

 गलत  है  ।

 मैं  गत  पन्द्रह  वर्षों  से  यह  बात  बार-बार  उठाता  रहा  हं  कि  जनसंख्या  में  तीब्र  वृद्धि

 होने  जा  रही  है  कौर  भारत  के  लिए  यह  संभव  न  होगा  कि  वह  श्रर्तिरिक्त  जनसंख्या  को  अपेक्षित

 काम  दे  सके  ।  हमारा  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  उस  प्रकार  सफल  नहीं  हुमा  है  जैसा  हम  चाहते

 हैं  ।  बहुत  कम  माननीय  संसद  सदस्यों  ने  जनता  के  सम्मुख  मंच  पर  खड़े  होकर  परिवार  नियोजन

 ate  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  बारे  में  जनता  को  अवगत  कराया है  ।  यदि
 लोगों

 से
 उचित

 ढंग  सें

 सम्पर्क  किया  जाये  कौर  उनका  सहयोग  प्राप्त  किया  जाये  तो  मुक्  विश्वास  है  कि  जनसंख्या  की

 वृद्धि  को  रोका  जा  सकता  है  ।  यदि  हम  प्रतिदिन  की  50,000  की  वृद्धि  को  रोक  कर  10,000

 कर  सकें  तो  बेरोजगारी  के  इस  प्रश्न  पर  हम  काब  पा  सकेंगे  ।  किन्तु  ore  स्थिति  यड़  है  कि  हम

 गरीबी  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  ।  चाहे  हम  इस  सभा  में  कितने  ही  विधेयक  पारित  इनसे  हम

 बेरोजगारी  कौर  गरीबी  का  उन्मूलन  नहीं कर
 सकेंगे

 |
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 14  1893
 नवा

 संविधान  विधेयक

 हमारे  संविधान  में  रोजगार  दिये  जाने  का  उल्लेख  एक  बार  मैंने  स्व०  श्री  लाल

 बहादुर  शास्त्री  को  सुभाव  दिया  था  कि  यदि  प्रधानमंत्री  राष्ट्र  से  अरपिल  करें  कि  ad  तक  कोई

 बच्चा  न  हों  तो  जनसंख्या  कम  हो  सकती  है  ।

 एक  वर्ष  पहले  मैंने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  एक  पत्र  लिखा  था  कि  चुनावों  के  दौरान

 यदि  ag  अपने  मंच  से  राष्ट्र  से  pla  करें  कि  जनसंख्या  की  वुद्धि  सबसे  बड़ी  समस्या  है  जिसका

 विश्व  सामना  कर  रहा  तो  यह  हमारे  लिये  लाभदायक  होगा  ।  प्रधान  मंत्री  ने  जवाब  दिया

 द्रोह  लिखा
 कि  वह  इस  बात  से  सहमत  हैं  ।  परन्तु  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कितने  भाषणों  में  उन्होंने

 इसको  मुख्य  लक्ष्य  बनाया है  ।  यदि  हम  गरीबी  दूर  करने  की  बात  करना  चाहते  हैं  तो  फिर

 संख्या  की  वृद्धि  को  एक  महत्वपूर्ण  प्रदान  के  रूप  में  लेना  होगा  |

 इस  समय  परिवार  नियोजन  के  जो  नारे  लगाये  जाते  उन  नारों  से  यह  जनसंख्या  वृद्धि

 नहीं  रोकी  जा  सकती  कौर  फलतः  भूख  श्रीवास ,  बेरोजगारी  कौर  गरीबी  की  समस्यायें

 स्वाभाविक  हैं  ।

 भ्र पना  भाषण  समाप्त  करने  से  पुर्व  मैं  एक  बात  कौर  कहना  चाहूंगा  जो  मैंने  एक  वर्ष  पहले

 कहीं थी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि
 इस

 बात  की  घोषणा
 की

 जाये  कि  जो  भारतीय  नागरिक  बेरोजगार  हैं

 उन्हें  पर्याप्त  रोजगार  दिया  जायेगा  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  कान्ता
 :  सभापति  श्रामण्य  की  बात  है  कि  जनसंघ  के

 मानवीय  सदस्य  द्वारा  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ।  वह  चाहते  हैं  कि  सभी  दलों  की  राष्ट्रपति  द्वारा

 मनोनीत  सरकार  होनी  चाहिये  ।

 कई  राज्यों  में  हमने  मिलीजुली  सरकारें  देखी  हैं  ।  वे  इस  बेरोजगारी  की  समस्या  का  कहां

 तक  हल  कर  सके  हैं
 ?

 हमारे  माननीय  सदस्य  ने  अभी  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  कहा  है  ।  उनका  दल  परिवार

 नियोजन  में  विश्वास  नहीं  करता  है  ।  बहु-दलीय  सरकार  से  हम  यह  समस्या  क  सुलभा  लेंगे  ?

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करती  हूं  ।

 बेरोजगारी  देश  की  विकट  समस्या  है  ait  विशेषकर  जब  कि  देश  की  जनसंख्या  बढ़  रही

 है  ।  बहुत  से  पुरुष  कौर  स्त्रियां  बेरोजगार  है  ।  केवल  2  प्रतिशत  महिलाओं  को  रोजगार  मिला

 हुआ

 यह  कहना  गलत  है  कि  जो
 परिणाम  रहा  है  वह  नकारात्मक  है  ।  कुछ  सीमायें  न

 दीनता  के  बाद  हम  अपने  देश  का  निर्माण  कर  रहे  हें  ।  हमें  भ्र पने  ही  संसाधन  जुटाने  है  ।

 हम  भ्र पने  सरकारी  उपायों  के  माध्यम  से  देश  में  अपने  उद्योग  का  आधार  बना  रहे  ह
 ग्रोवर  at  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिये  छोटी-छोटी  मशीनें  बना  रहे  इस  प्रकार  हम  लोगों  को
 रोजगार  दे  सकते  हूँ  ।

 कृषि  का  विकास  किया  जाना  चाहिये  ate  उसमें  अधिकाधिक  लोगों  को  रोजगार
 मिलना लगाने  सेਂ  प्ਂ  TTT हटाया  के  नारे  CTI  च  समस्य  नहीं  सुलगेगी ।
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 आजकल  लोगों  को  2  या  3  रुपये  मजदूरी  मिलती  है  ।  किन्तु  उन्हें  निःसंदेह  श्राज  मजदूरी ,

 बीस  ay  पहले  जो  मजदूरी  मिल  रही  उससे  अधिक  मिल  रही  है  ।  यह  काफी  नहीं
 है  क्योंकि

 मूल्य  तेजी  से  बढ़  रहे  हैं
 ।

 कुछ  राज्यों  में  मद्य-निषेध  को  समाप्त  कर  दिया  गया  हैं  |  इससे  मजदूरों  को  बहुत  नुकसान

 हुमा  है  क्योंकि  वे  जयनी  मजदूरी  का  आधा  पैसा  बजाय  अपने  बच्चों  पर  खर्च  करने  दाराब  पीने

 पर  खड़े  कर  देते  सरकार  को  इन  राज्यों  में  फिर  से  मद्य-निषेध  लागू  कर  देना

 चाहिये  ।

 सरकार  को  मजदूरों  के  बच्चों  को  रहने  के  लिये  स्थान  सनौर  पहनने  के  लिये

 कपड़े  शादी  देने  की  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिये  ।  जो  मजदूर  बेरोजगार  हैं  उन्हें  बुनियादी  जरूरत  की

 कुछ  वस्तुयें  भी
 सरकार  द्वारा  दी  जानी  चाहिये  ताकि  वे  भ्र पने  को  सुरक्षित  समझें  |

 समाजवाद  नारे  लगाने  मात्र  से  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  wea  समाजवादी  देशों  के  अनुभव  से

 हमें  कुछ  सीखना  चाहिये  कि  उन्होंने  किस  प्रकार  इस  समस्या  को  हल  किया  है  ।

 हमारे  यहां  अधिक  से  अधिक  सहकारी  ara  स्थापित  किये  जाने  चाहिये  ।  कई  स्थानों  पर

 सरकारी  भूमि  बेकार  पड़ी  हुई  है  ।  हमारे  यहां  सामूहिक  खेती  आरम्भ  की  जानी  चाहिये  तथा

 हीन  लोगों  को  इन  फार्मों  में  नियुक्त  जाना  चाहिये  ।

 विदेशों  में  खादी  की  बहुत  मांग  है  ।  हमें  श्रमिक  से  अ्रधिकਂ  खादी  का  निर्यात  करना

 विदेशों  में  हमारे  माल  की  मांग  के  बारे  में  कुटीर  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  भ्रध्ययन  कर  सकती

 है  श्र  अधिकाधिक  निर्यात  करके  हमारी  जनता  को  आधिकाधिक  रोजगार  दे  सकती  है  ।  मेरे

 विचार  से  हमारा  दल  ही  समाजवाद  ला  सकता  है  |

 श्रम  श्र  पुनर्वास  मंत्रालय  में  बाल  गोविन्द  :  श्री  भारत  सिंह  चौहान

 संविधान  के  अनुच्छेद  43  में  परिवर्तन  चाहते  हैं  ।  इस  अनुच्छेद  के  भ्रन्तगंत  सरकार  देहाती  क्षेत्रों  में

 व्यक्तिगत  अथवा  सहकारी  आघार  पर  कुटीर  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रयास  करेगी  लिखा

 |

 श्री  चौहान  चार  बातों  के  बारे  में  पुछ  रहे  हे  उनमें  से  पहली  तीन  के  बारे  में  मैं  बताऊगा

 क्योंकि  चौथी  के  बारे  में  विधि  कौर  न्याय  मंत्री  बतायेंगे  ।

 जहां  तक  सब  हृष्ट-पुष्ट  लोगों  को  रोजगार  देने  का  प्रश्न  सरकार  इस  बात  को  भली

 भांति  जानती  है  ।  सरकार  सीमित  संसाधनों  में  से  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  यथा  संभव  रोजगार

 देगी  ।

 ma  यह  प्रशन  है  कि  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  जाना  है  ।  यदि  संसाधन  नहीं  होंगे

 तो  विधान  पेश  करके  रोजगार  देना  संभव  नहीं  होगा  arisen  विकास  इस  सीमा  तक  होना  चाहिये

 कि  समुचित  संसाधन  पैदा  किये  जियों  जिसके  परिणामस्वरूप  सभी  हृष्ट-पुष्ट  लोगों  को  रोजगार

 देना  संभव  हों  सके  ।  हमारी  जानकारी  एकमात्र  साधन  रोजगार  कार्यालय  हैं  ।  वे  इस  बारे  में

 सर्वेक्षण  करते  रहते  हे  ।
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 उन्होंने  सर्वेक्षण  किया  परन्तु  कुछ  लोगों  ने  अपने  नाम  रोजगार  कार्यालयों  में  अच्छी

 नौकरियों  के  लिये  दर्ज  करवा  रखें  थे  यह  wear  कठिन  है  कि  कितने  लोग  बेरोजगार  हैं  ।

 इस  बारे  में  हमने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  वे  ग्रा मीरा  शहरी  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण

 करें  att  यथार्थ  आंकड़ें  पेश  करें  कि  वास्तव  में  कितने  लोग  बेरोजगार  ताकि  कुछ  योजनायें

 की  चालू जा  सकें  ।

 सरकार  को  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  सम्बन्ध  में  भ्र पने  कत्तव्य  की  पूरी

 जानकारी  है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिये  हर  तरह  का  प्रयास

 किया  गया  विशेष  रूप  से  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  समाज  के  गरीब  कौर  कमजोर

 वर्गों  को  सभी  तरह  की  सहायता  प्रदान  की  जाये  जिससे  वे  अपना  भरण-पोषण  कर  सकें  |  इसके

 साथ  ही  पिछड़े  क्षेत्रों  की  ate  विशेष  ध्यान  देना  होगा  ।

 ग्रामीण  क्षेत्र  पर  विशेष  ध्यान  दिया  रहा  है  ।  प्रत्येक  किसान  को  चाहे  वह  छोटा  हो

 अथवा  बड़ा  सबको  सभी  प्रकार  की  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  फलस्वरूप  a  छोटे  किसान  भी  एक

 aq  में  तीन  या  चार  फसलें  लेने  का  प्रयत्न  कर  शेर  इस  प्रकार  वहां  रोजगार  के  अधिक

 अवसर  हो  जायेंगे  शौर  बेकार  पड़े  मजदूरों  को  काम  मिलने  लगेगा  |  श्री  ग्रामीण  क्षेत्र  में  मजदूर

 जागरूक  हो  गये  हें  भ्र  जहाँ  श्रमिक  वेतन  मिल  सकता  है  वहां  काम  करते  हें  ।

 तकनीकी  लोगों  को  शौर  प्रशिक्षण  दिया  जा
 रहा

 उन्हें  विशेष  कार्यों  में  प्रशिक्षण  दिया

 जा  रहा  है  ।

 अपाय  जे  Foy
 क्योंकि  सभी  क्षेत्रों  की  योजनाएं  श्रम  प्रधान  है  इस  लए  शभ्रधिकतर  लोगों  को  इनमें  काम  मिल

 जायेगा  |

 एक  प्रशन  यह  पूछा  गया  कि  क्या  मजूरी  स्वतंत्रता  के  पहले  की  उसकी  क्रय  शक्ति  के  बराबर

 दी  जायेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बता  दूਂ  कि  ऐसा  होना  कठिन  ही  नहीं  है  वर्ग  एक  ऐसी  बात

 है  जिसके  सम्बन्ध  में  सोचा  भी  नहीं  जा  सकता  ।  यह  स्थिति  भारत  में  ही  नहीं  वस्तु  बाहर  सब

 जगह  है  ।  पर  शक्ति  गिरी  नहीं  है  ।  इसके  लिए  सरकार  ने  मजूरी  बोर्ड  स्थापित  किये  हैं  ale

 समय-समय  पर  श्रम  भ्रायोगों  की  नियुक्ति  की  है  ।  न्यूनतम  मजूरी  1948  ने  श्रमिकों

 के  लिए  बड़ा  ही  सराहनीय  कार्य  कियां  है  ।  काय  के  घण्टे  निश्चित  करने  तथा  मजदूरों  को  सुविधाए
 देने  के  सम्बन्ध  में  इस  अधिनियम  ने  उत्तम  कार्य  किया  है  ।  पर  कानून  किस  सीमा  तक  अपना  कार्य

 करे  ag  सभी  देशों
 से

 मिलने  वाले  सहयोग  पर  निभा  करता है  ।  श्री  इस  स्पष्टीकरण  के

 आधार  पर  मैं  राशा  करता  हूं  कि  प्रस्तावक  विषयक  को  वापिस  ले  लेंगे  |

 fafa  कौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीतिराज  fag  संशोधन

 विधेयक  के  रद्द यों  को
 चार  भागों  में  बांटा  जा  सकता  है  ।  (1)  सभी  मजदूरों  को  काम

 (2)  रुपये  की  स्वतंत्रता  से  पु  की  क्रम  शक्ति  के  बराबर  निर्वाह  मजूरी  (3)  प्रत्येक  कर्मचारी

 को  काम की  ऐसी  स्थिति  प्रदान  करना  कि  उसे  सामाजिक  ate  सांस्कृतिक  गति  विधियों

 के  अवसर  मिल  सकें  ale  (4)  यदि  ये  सब  शर्तें  पुरी  नहीं  तो  राष्ट्रपति  एक  बहुदलीय  सरकार  का

 निर्माण  करें  ।  इसके  लिए  प्रस्तावक  ने  1976  तक  का  समय  निरीक्षित  किया  है  ।
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 भ्रमित  रोजगार  श्रमिक  गति  विधियों  के  बढ़ने  पर  ही  मिल  सकता है  ।  इसके  लिए

 सरकार  यथा  सम्भवਂ  प्रयत्न  कर  रही हैं  ।  पर  कमंचारियों  भ्र ौर  '  नियोजकों  को  इसके

 लिये  संयुक्त  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 सरकार  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  बड़ी  ही  चिन्तित  है  ale  उसके  तुरन्त  हाल  के  लिये

 श्रम  प्रधान  योजनाओं  पर  अत्यधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  53
 सुखा  ग्रस्त  जिलों

 के  लिए  एक

 ग्रामीण  योजना  बनाई  गई  हैं  ।

 लघु  तथा  ग्रामीण  उद्योगों  के  विकास  पर  विशेष  ध्यान  दिया  T  रहा  हैं  कौर  इसके  लिए

 रकार  विभिन्न  प्रकार  से  सहायता  दे  रही  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बड़े  उद्यमों  के  साथ  सहायक

 उद्योगों  की  स्थापना  का  एक  कार्य  क्रम  बनाया  गया  है  ।

 युवा  तकभीसनों  द्वारा  लघु  उद्योगों  सौर  अन्य  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  बैंकों  शादी

 जैसी  वित्तीय  संस्थानों  ने  विशेष  योजनाएं  बनाई  हैं  ।  राष्ट्रीय  लघ  उद्योग  आयोग  भी  लघु

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  क्रय  विक्रय  की  सुविधा  दे दे  रहा  हैं  ।  शिक्षित  बेरोजगारों  की  समस्या

 के  हल  के  लिए  चालू  वर्ष  में  विशेष  उपबन्ध  गया  है  ।

 नियोजित  विकास  के  द्वारा  सरकार  ने  जीवन  स्तर  को  उठाने  का  सतत  प्रयत्न  किया  है  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  महीं  कि  स्वतंत्रता  पुर्व  की  तुलना  में  प्रति  व्यक्ति  aa  में  पर्याप्त  वुद्धि  हुई
 >  ।

 जीवन  स्तर  को  की  समानता  लाने  तथा  संसाधनों के  बढ़ाने  का  सरकार  का

 निश्चय  है  |

 ह  थ ेक सेबी aa  fey  के  अनुच्छेद  74  कौर  75  के  भ्रनुसार  राष्ट्रपति  जिसका

 प्रधान  मंत्री  होता  >  की  सलाह  से  कार्य  करना  है  ।  उसे  मंत्रियों  की  नियुक्ति  का  अधिकार  नहीं

 है  ।  मत  राष्ट्रपति  के  लिए  बहुदलीय  सरकार  की  नियुक्ति  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  विधेयक

 में  ऐसी  क्त  राष्ट्रपति  को  देने  का  उपबन्ध  करना  संविधान  के  प्रतिकूल  है  ।  राष्ट्रपति  राष्ट्र  का

 प्रदान  है  सरकार  का  नहीं  तथा  वह  मंत्री-परिषद  की  सलाह  के  बिना  कोई  कार्रवाई  नहीं कर

 सकता  |

 मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  |

 Shri  Bhart  Singh  Chauhan:  Every  body  in  the  house  has  appreciated  the  Bill

 introduced  by  me,  because  the  state  of  affair  of  inpleyment  prevalent  in  the  country  Is

 hampering  the  growth  of  the  country  and  this  is  continuous  y  going  on  for  the  last  24  years

 The  Hon.  Minister  just  now  state  that  it  is  not  within  the  powers  of  the  President

 to  appoint  a  multy  party  But  when  in  the  states  governor’s  rule  could  be

 introduced  why  can  that  not  be  done  at  the  centre  after  such  Continuous  failure  011]

 government  in  all  fields  Therefore,  I  suggest  to  appoint  a  multy  party  Government  of  the
 talents  of  the  country

 No  succers  has  been  achieved  in  the  co-operative  movement,
 developme

 nt  of  small
 scale  industries  and  the  system  af  edic  haranca  of system  of  education,  This  is  only  Decause  01  G  overnments  failure
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 that  thousands  of  trained  untrained,  and  educated  youths  and  engineers  are  roaming  without

 any  work  Andthis  prcbiem  is  assuming  disturbing  proportions.  Bank  nationalization

 too  has  not  yielded  much  in  this  direction.  The  rules  .of  taking  loan  are  so  rigid  that

 landless  farmers  cannct  h-ve  the  tenefit  of  the  nationalized  banks.

 On  account  of  the  faulty  policies  of  government  the  mills  are  closing  the  small

 industries  are  fecling  difficulties  in  the  absence  of  incentives.

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संविधान  विधेयक  को  वापिस  लेने  की  अनुमति  दी

 जाय े।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  लेने  से  पहले  श्री  डागा  द्वारा  पेश  किये  गये  संशोधन  पर  विचार

 करना  है  ।  वे  यहां  नहीं हैं  ।
 मैं  अरब  संशोधन  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखता  हूं

 |

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  wie  स्वीकृत

 (The  amendment  was  put  and  negatived)

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संविधान  विधेयक  को  वापिस  लेने  की  अनुमति  दी  जायेਂ

 प्रस्ताव  पारित  ह्
 The  motion  was  adopted

 थ  भारत  fas  चौहान  :  मैं  विधेयक  को  वापिस  लेता  हूं  ।

 विधेयक  सभा  की  श्रुति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 (The  Bill  was  by  leave  withdrawn)

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 श्रनुच्छेंद  16%  का  रखा

 (Insertion  of  New  Article  16  A)

 डा०  कर्मी  fag  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संविधान  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पै

 इस  विधेयक  के  अंतगर्त  मुलभुत  अधिकारों  में  यह  संशोधन  किया  गया है  कि  प्रत्येक

 व्यस्क  नागरिक  को  पर्याप्त  रोजगार  शौर  जीवन  यापन  के  साधन  पाने  का  अधिकार  है  तथा  ऐसा
 न  होने  पर  उसे  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाये  ।

 यह  विधेयक  सभा  की  इच्छा  जो  कि  लगभग  सभी  दलों  के  सदस्यों  ने  प्रकट  की  के

 ayer है  ।  यदि  इस  दिदा  में  कोई  समाधान  नहीं  तू  ढा  गया  तो  इस  देश  को  क्रांति का  सामना

 करना  पड़ेगा  |

 बेरोजगारी  की  समस्या  ने  भारत  में  एक  महामारी  का  रूप  धारण  कर  लिया  भारत
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 जैसे  देश  जिसे  एशिया  का  नेतृत्व  करना  चाहता  जापान  जैसे  एटम  बम्ब  से  ध्वस्त  देन  से

 दर्शन  लेना  चाहिये  ।  वहां  बेरोजगारी  तो  कौर  लोगों  की  श्रावश्यकता  है  ।  जो  कामਂ

 जापानी  कर  सकते  हैं  हम  भी  वह  अवश्य  कर  सकते  इस  बेरोजगारी  की  समस्या  के  सम्बन्ध

 में  कल  प्रधान  मंत्री  और  मंत्री  महोदय  ने  बहुतਂ  कुछ  कहा  है  fe  जब  तक  मुलभुत  अधिकार के

 म्रध्याय  का  संशोधन  नहीं  किया  जाता  इस  समस्या  को  हल  नहीं  किया  जा  सकता  |  इस  दृष्टिकोण

 से  देखने  पर  मेरे  संशोधन  को  स्वीकर  करने  में  सभा  को  कोई  एतराज  नहीं  होना  चाहिये  ।  इसमें

 केवल  इतनी  ही  बात  कही  गई  है  कि  रोजगार  पाने  के  way  सुलभ्रूत  अधिकार  को  न  पाने  की

 ददा  में  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  बेराजगारी  भत्ता  दिया  जा  ।

 मैं  यह  जानता  हुं  कि  इस  बार  भी  धन  की  कमी  का  बहाना  लगाया  जायेगा  ।  इस  प्रकार

 का  भत्ता  देने  पर  सरकार  को  7200  करोड़  रुपये  खच  करने  पड़ेंगे  जिसमें  से  80  करोड़  को

 देने  होंगे  ate  शेष  राज्यों  का  भार  होगा  ।  मैं  समझता  हुं  कि  यह  भारत  की  सामर्थ्य  में  है  ।

 ऐसा  कहा  गया  है  कि  हटाओਂ  कार्यक्रम  एक  दीर्घकालीन  कार्यक्रम  है  ।  पर  जो

 लोग  इस  समय  बेरोजगार  यदि  उन्हें  सरकार  काम  नहीं  दे  सकती  तो  उन्हें  बेरोजगारी  भत्ता

 दिया  जाना  चाहिये  ।

 बेरोजगारी  की  समस्या  एक  ऐसी  गम्भीर  समस्या  है  देश  का  प्रत्येक  नागरिक  पैर

 प्रत्येक  राजनैतिक  दल  चिन्तित  है  ।  इसलिये  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह

 इस  प्रमुख  समस्या  के  समाधान  में  योग  दे  ।

 देश  का  युवक  वर्ग  राज  व्यग्र  है  ।  पशु  चिकित्सा  ale  क़षि  में  डिग्री  डिप्लोमा  प्राप्त  करने

 वाले  छात्र  तथा  इंजीनियरों  में  भारी  निराशा  है  ।

 जरगर  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाघान  नहीं  तो  सम्पूर्ण  देश  को

 वाद  के  संकट  का  सामना  करना  पड़ेगा  कौर  उस  संकट  का  सरकार  निवारण  नहीं  कर  सकेगी  ।
 J
 नगर  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  किया  तो  इस  देश  में  क्रान्ति  हो  जायेगी  ।  इस  प्रकार

 की  क्रान्ति  से  बचने  के  लिये  सभी  के  सहयोग  से  इस  समस्या  का  समाधान  निकाला  जिससे

 हम  राष्ट्र-निर्माण  के  काय  में  आगे  बढ़  सके  |

 जन-दावती  का  उपयोग  ware  है  ।  यद्यपि  एक  लोकतान्त्रिक  देश  में  ऐसा  होना

 सरल  नहीं  हैं  ।  श्रगर  हमें  अ्रपने  देश  स्वतन्त्रता  कौर  लोकतन्त्र  को  अ्रक्षग्ण  बनाये  रखना

 तो  इस  प्रकार  की  सदस्यों  का  समाधान  करना  अन्यथा  अगली  पीढ़ियों  को  भी  इस

 समस्या  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 सभी  व्यक्तियों  को  सदैव  के  लिये  सुर्ख  नहीं  बनाया  सकता  ।  संशोधन  विधेयक

 पर  बहस  के  दौरान  गरीबी  कौर  भूखमरी  हटाये  की  बात  ही  की  गई  है  झगर  श्रनिवार्ये

 प्राइमरी  वृद्धावस्था  नेत्रहीनों  श्र  निर्धनों  को  सहायता  देने  के  बारे  में  पेश  किये

 गये  मेरे  विधेयक  की  तरह  यह  विधेयक  भी  पारित  नहीं  होता  तो  मैं  यही  कहूंगा  कि  प्रधान

 मन्त्री  सिफ  भाषण  कर  सकती  हैं  समस्या  का  समाधान  नहीं  ।  इसलिये  सरकार  या  तो  अपना

 विधेयक  लाये  waar  इसी  विधेयक  को  स्वीकार  ताकि  जिन  व्यक्तियों  को  रोजगार  नहीं  मिल

 पाता  उन्हें  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जा  सके  |

 Shri  M.  Daga  :  beg  to  move  That  the  Bill  further  to  amend  the  constitution

 of  India  be  referred  to  a  Select  committee  consist  Ing  0
 tug  Vi f  ‘a  members  namely  :

 (1)  Shri
 Chhutten

 Lal
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 (2)  Shri  Hiralal  Doga

 (3)  Shri  R.  K.  Khadilkar

 (4)  Choudhari  Tayyab  Husain  Khan

 (5)  Shri  Nathu  Ram  Mirdha

 (6)  Shri  Nawal  Kishore  Sharma

 (7)  Dr.  H.  P.  Sharma

 (8)  Shri  5,  N.  Singh  ;  and

 (9)  Shri  Ram  Chandra  Vikal  with  instructions  to  report  by  the  first  {day  of  the  next

 session.

 It  is  already  provided  in  the  directive  principles  of  the  constitution  that  the  State

 shall  take  all  steps  to  remove  the  unemployment.  If  Government  starts  giving  Unemployment

 Allowance,  the  people  would  not  work  deliberately.  After  all,  the  people  should  take  some
 initiative.  If  such  a  low  is  framed,  then  people  would  not  take  initiative.  The  unemplo-

 yed  people  should  be  given  work,  not  the  allowance.  Ifis  not  an  easy  job  to  give  unemploy-
 ment  allowance  to  all  the  unemployed  people.

 Dr.  Karni  Singh  :  The  unemployment  role  is  given  in  America  and  England.

 Shri  M.  C.  0888  :  The  supporters  of  this  Bill  want  to  tell  the  people  that  they  had
 raised  the  demand  for  unemployment  allowance  to  the  unemployed  people.  Instead  of

 doing  so,  they  should  demand  that  the  unemployed  people  be  provided  with  job  opportuni-
 ties,

 Yesterday,  a  Bill  was  passed,  which  isa  right  step  in  the  right  direction,  but  the
 mover  of  this  Bill  had  opposed  that  Bill.  These  ex-rulers  and  their  predecemors  had  ruled
 for  thousand  years,  but  they  did  nothing  for  the  welfare  of  the  people.  Now  they  bring
 forward  Bill  merely  to  gain  popularity.  The  Government  is  engaged  in  the  work  of  stab-

 lishing  a  welfare  state  under  article  41  of  the  constitution.  The  Government  should  provide
 opportunities  of  employment  to  the  unemployed,  and  not  the  unemployment  allowance  or
 dole.

 Shri  S.  Pandey  (Rajnandgaon)  :  The  motive  behind  the  Bill  moved  by  Dr.  Karni
 Singh  is  commendable.  He  wants  that  right  to  employment  should  be  included  in  Funda-
 mental  rights  and  7,200  crores  of  rupees  should  be  arranged  so  that  every  unemployed
 Person  gets  adole  of  Rs.  100/-  per  month.  Ifa  person  gets  Rs.  100/-  per  month  as  dole,  he
 would  not  like  to  work.

 This  Bill  and  the  principle  behind  it  may  be  accepted,  if  all  the  Rajmatas  and  ex-
 rulers  make  a  provision  of  7,200  crores  of  rupees  for  the  next  five  years.  |  is  very  easy  to
 Say  a  thing,  but  it  is  very  difficult  to  implement  it.  Our  resources  are  limited  and  we  have
 to  develop  the  country  by  providing  irrigation  facilities,  approach  roads  and  schools  etc.

 The  people  should  be  encouraged  to  take  initiative.  They  should  not,  therefore,  be
 provided  with  unemployment  allowance.

 सभापति  महोदय  :  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  लिए  निर्धारित  अगले  दिन  इस  पर  बहस  फिर
 से  की  जायेगी ।

 इसके  लोक-सभा  9  1971/18  1893

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  Adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  August  9,  1971/

 Sravana
 18,  1893  (Saka)

 अनि
 Ashoka  Pringting  works  Modinagar.
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